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 प्रश्नों  के  itferas  प्यार
 कद जे कद  ORAL  ANSWERS  TO  (01.1:51100115

 ato  प्र०  संख्या  पृष्ठ
 S. Q.  Nos  SUBJECT  PAGES विषय

 627.  दिल्‍ली  में  दर्ज  किए  गए  सड़क  दुर्घटनाओं  Registration  of  cases  of  Road  of

 accidents  in  Delhi  ध
 के  मामले

 628  विदेशों  में  रहने  वाले
 '  ों  द्वारा  Setting  up  of  Small  Scale  Indust-

 भारत  में  लघु  उद्योगों  की  स्थापना  ries  in  India  by  Indians  Living
 Abroad  .  .

 630  उत्तर  प्रदेश  में  आद्योगिक  उत्पादन  Industrial  production  in  U.P.  e

 631  ब्रिटेनिया  बिस्कुट  कम्पनी  द्वारा  चलाए  Factories  run  by  ..  Bis-
 cuit  Company

 जा  रहे  कारखाने

 632
 पांचवीं  योजना  में  उर्वरकों  के  मूल्य  Guidelines  fer  Pricing,  Produc-

 tion  and  Distribution  of  Ferti- निर्धारण  उत्पादन  कौर  वितरण  के
 lisers  in  Fifth  Plan

 लिए  मार्गदर्शी  सिद्धांत

 Sanctions  behind 633  योजना  आयोग  के  गठन  का  संवैधानिक  Constitutional

 धार  Composition  of  Planning  Com-

 mission  .

 सदनों  के  लिखित  उत्तर  WRITTEN  ANSW  EM CR  S  TO  QUESTIONS

 629.
 राव  तुलाराम

 की  स्मृति  में  डाक
 Commemorative  Stamp  on  Rao

 टिकट  Tula  Ram,  ध्  .  18

 634.  मोकोकचुंग  जिले  में  लम्पुर  के  समीप
 Death  of  C.R.P.  men  dve  to  Fir-

 ings  by  Rebel  Nagas  near
 विद्रोही  निगाहों  द्वारा  गोली  चलाने  Tmpur  in  Mokokchung  District,  19

 Ex दि
 ह

 द्रीय  रिजर्व  पुलिस  के  सिपाहियों
 का  सत्य श

 ०
 यह+-इस  बात  का  द्योतक  है  कि  प्रश्न  को  सभा  में  उस  सदस्य  ने

 The  डाइन  marked  above  the  name  of  a  Member  indicated  that  the  Question  was  actually
 asked  on  the  floor  of  the  Heuse  by  him.



 ता प्र संख्या No  संख्या
 PAGE S.  Q.  No,  विषय  SUBJECT

 635.  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रसारण-सुविधाय्रों  की  Provision  of  08८51 8  facilities

 in  rural  areas  ढ  19

 636
 ‘
 पांच  लाख  व्यक्तियों  दि

 लिकियशागाणा
 11 [21071011 81011  of  Employment

 परियोजनाਂ  के  भ्रन्तर्गत  राज्यों  में
 Schemes  in  States  under  Half-

 a-million  jobs  programme  .  19

 रोजगार  योजनाकारों  की  क्रियान्विति

 637  Assistance  to  Small  Tanners  20
 चमड़ा  कमाने  वाल  उद्योगो को

 सहायता ट
 Reservation  of  vacancies  for  Emp-

 638.  ata  सेना  के  विकलांगों  के  रोजगार
 loyment  of  Physically  Handi-

 के  लिए  सरकारी  तथा  गैर  सरकारी  capped  men  from  Armed  Forces  in

 Public  and  Private  Sectors  20
 क्षेत्र  में  स्थानों  का  आरक्षण

 639.  नए  टायर  कारखानों  को  मूल्य-नियंत्रण  Exemption  of  new  tyre  units  from
 20

 price  contro]
 से  छूट

 Residential  Houses  for  Harijans 640.  केरल  में  आदिवासियों  wie
 Tribals  and  Backward  Classes  in

 पिछड़ी
 जातियों  के  लिए  रिहायशी  Kerala  21

 मकान

 641.  प्रौद्योगिकीय  अपर्याप्तता  के  कारण  Under  utilisation  in  Industries

 due  to  Technological  Inadequacy  21

 उद्योगों  में  क्षमता  का  कम  उपयोग

 642  भारत रूस  उपग्रह  परियोजना  Indo  Soviet  Satellite  Project

 643  अल्प  सैनिकों  की  समस्या  का  अध्ययन  Setting  up  of  a  Commission  to

 Study  the  problem  of  Minorities
 करने  के  लिए एक  आयोग  का  गठित  as  suggested  in  All  India  Muslim

 22 किया  जाना  जैसा कि  अखिल  भारतीय  Majlis  Muswarat  Conference

 मुस्लिम  मजलिस  मुशावरात के
 सम्मेलन  द्वारा  सुझाया गया  है

 644.  Enquiry  into  Affairs  of  Gujarat
 ग्राम  खादी  बोड़ें  के  कार्यकरण  के

 ~  Khadi  Board  .
 are  में  जाच

 645  समस्या  को  संघ
 के  भीतर  ही  Proporsal  from  the  Chief  Mini-

 ster  of  Nagaland  to  Settle  Naga
 सुलझाने  के  बारे  में  नागालैंड  के  मुख्य  3 issue  within  the  Union  |
 मंत्री का  सुझाव

 646  इलैक्ट्रोनिक्स  के  विकास  में  Meeting  of  National  Advisory  Com-
 mittee  on  Electronics  for  Deve-
 lopment  of  Electronics

 समिति की  बैठक

 अता ०  प्र०  संख्या
 U.S.  Q.  No.

 6229.  dag  की  कार्यवाही  आकाशवाणी  Publicity  of  Proceedings  of  Parlia-
 ment  over  ATR S00  .  ढ  25

 से  प्रसारण

 6230.  कोयले  से  कृत्रिम  पैट्रोल  के  निर्माण  के  Tests  carried  out  by  CFRI  Dhan-
 bad  to  Manufacture  Synthetic लिए  धनबाद  स्थित  wale  ईधन  oz.  Petrol  from  Coal  25

 संघान  संस्थान  द्वारा  किए गए  परीक्षण

 u



 अता ०  प्र०  सख्या  पृष्ठ
 विषय  PAGES U.S.Q.  Nos  SUBJECT

 6231  मध्य  प्रदेश  में  आदिवासी  झ  पों  के
 Stenographers  Training  for  Adivasi

 Candidates  in  M.P  25
 लिए  श्राशलिपिंकीय  प्रशिक्षण

 Engine  Development  by  a  Professor 6232.  एक  प्रोफेसर  द्वारा  पेट्रोल  सादा  जल

 मिलाने &  झ्र धिक  शक्तिशाली  बन
 which  can  increase  Power  if  Plain
 Water  is  added  with  Petrol  26

 जाने  वाले  ईंधन  का  निर्माण

 6233  केरल  सकील  कर्मचारियों  का  कल्याण  Welfare  of  Employees  in  Kerala
 Circle  26

 6234  खाद्य  ae  कृषि  संगठन  के  भ्रन्तगंत  Coir  Research  Centres  in  Kerala

 केरल  में  नारियल  जटा  ग्र नसं धान
 under  FAO

 केन्द्र

 6235  मध्य  प्रदेश  म  उत्पादन  में  कमी  Short  Fall  in  Py
 अवि

 in

 Madhya  Pradesh.  e  2

 6236  सध्य  प्रदेश  के  छत्तीसगढ़  क्षेत्र  से  चीनी  Recovery  of  Chinese  Publicity  Ma-

 terial  and  Equipment  from  Chha-
 प्रचार  साहित्य  तथा  उपकरणों  FT

 tisgarh  Area  of  Madhya  Pradesh  27

 बरामद  होना

 6237  मध्य  प्रदेश  में  टेलीफोन  सेवाएं  Functioning  of  Telephones  in  M.P.  27

 6238  मध्य  प्रदेश  में  स्वचालित  टेलीफोन  Automatic  Telephone  System  in

 प्रणाली  M.P

 6239  बड़े  शहरों  में  वाय-प्रदूषण  Air  Pollution  in  Big  Cities  28

 6240  दिल्‍ली  में  नए  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  Sanction  of  new  Telephone  Con-

 nections  in  Dethi  28
 मंजरी

 6241  पश्चिम  बंगाल  में  संकट  ग्रस्त  कपड़ा  Appointment  of  Controllers  in  Sick

 Textiles  Mills,  West  Bengal
 सिलों  में  की  नियुक्ति

 62442  बेरोजगार  इंजीनियरों  Survey  Conducted  by  CSIR.  for

 तथा  डाक्टरों  की  संख्या  का  पता  लगाने  Ascertaining  Numbder  of  Un-

 employed  Scientists,  Engineers

 के  लिए  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  and  Doctors  29

 श्रनसंधान  परिषद  द्वारा  किया  गया

 सब क्षण

 6243  उद्योगों  को  दालें  कच्ची  सामग्री  के  Policy  for  Distribution  of  Scare
 Raw  Material  to  Industries  29--31

 वितरण  सम्बन्धी  नीति

 Development  of  Atomic  Power  Re- 6244  परमाणु  ऊर्जा  संसाधनों  का  विकास
 sources  31

 6245  बिजली  की  कठौती  के  कारण  Set  back  in  Out  Pat  of

 Products  due  to  Power  Cut  31
 नियति  वस्तु झ्र ों  के  उत्पादन  में  कमी

 6246.  Postal  Facilities  in  various  Colonies दिल्‍ली  की  विभिन्न  बस्तियों  में  डाक
 32

 व  तार  सुविधाएं
 of  Delhi  e

 6247  डाक  व  तार  विभाग  के  कर्मचारियों  Seniority  of  Emp!  ees  in  P  &  T

 Department  on  Transfer  from  one
 के  एक  स्थान  से

 दूसरे  स्थान  पर  Station  to  Another  32
 स्थानान्तरण  के  बाद  उनकी  वरिष्ठता

 111



 अता  ०  To  संख्या
 विषय

 पुष्ट
 US.Q.  Nos.  SUBJEC  PAGES

 Indian  Engineers  in  USSR 6248.  रूस  में  भारतीय  इंजीनियर

 6249.  प्रयोक्ताओं  को  की  सप्लाई  Supply  of  Paper  to  Consumers

 Demonstration  by  Jan  Sangh  Vol-
 6250.  पोस्ट  कार्डों  तथा  भझ्रन्तदेंशीय  की

 unteers  against  Increase  in  prices

 कीमतों  में  वृद्धि  के  विरुद्ध  जनसंघ  of  Post  Cards  and  Inland  Letters  34

 के  स्वयं  सेवकों
 द्वारा  प्रदर्शन

 Preservation  of  Rocm  used  by  Late
 6251.  स्वर्गीय  ५ प्रा ०  एस०  बोस  द्वारा  34 Prof.  S.N.  Bose  .

 प्रयोग  में  लाए  जाने  वाले  कमरे  का

 परिरक्षण

 6252.  Plot  to  create  Communal  Tension  in
 जम्म ूव

 काश्मीर  में  साम्प्रदायिक  तनाव
 34

 पैदा  करने  का  षडयंत्न
 Jammu  and  Kashmir

 6253.  Manufacture  of  Calcined  Petroleum
 चुके  हुए  पेट्रोलियम  कोक  का  उत्पादन

 Coke  35

 6254.  दंड  संहिता  में  दौर  आगे  Suggestion  for  further  औ 110171€
 nt

 in  the  Newly  Enacted  Criminal
 संशोधन  के  लिए  सुझाव  Procedure  Code  .

 6255.  Power  Generation  Target  for  In-
 पांचवीं  योजना  में  उद्योगों  के  लिए

 dustries  in  Fifth  Plan  .
 बिजली  उत्पादन  का  लक्ष्य

 6256.  केन्द्रीय  मंत्रियों  पर  किया गया  व्यय  Expenditure  incurred  on  Union  Mi-
 nisters

 6257.  कलकत्ता  में  जर्मन  लोक  afar  Investigation  into  he  Death  of  GDR

 Vice  Consul  in  Calcutta  38
 गणतंत्र

 के  उप-वाणिज्य  दूत  की मृत्यु

 के  बार  में  जांच
 38-39

 6258.  टायरों  के  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  Ban  on  Export  of  Tyres

 for  Indian  Made
 6259.  भारत  में  विदेशी  सिगरेटों  के  कारण  Loss  of  Market

 Cigarettes  due  to  Foreign  Made
 भारतीय  सिगरेटों  की  मांग  कम  होना  Cigarettes  in  India

 6260.  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  की  Implementation  of  Recommenda-
 tions  of  Administrative  R
 Commission  eforms

 6261.  Production  in  Sick  Textile  Mills  40 संकट-प्रीत  कपड़ा  मिलों  में  उत्पादन

 6262.  Setting  up  of  a  National  Import आयात  प्रतिष्ठान

 की  स्थापना
 Substitution  Council

 6263.  बेरोजगारी  की  समस्या  से  निपटने  के  Allocation  of  Funds  to  States  to

 deal  with  Unemployment
 लिए  राज्यों  को  धन  का  नियतन

 6264.  हरिजनों  में  साक्षरता  की  Percentage  of  Literacy  among  th
 Harijans  .

 6265.  Gujarat  Land  Cei  ling  Bill  ॥  प  As- राष्ट्रपति  की  अनुमति  के  लिए  गुजरात
 sent  of  President  43

 अधिकतम  भूमि  सीमा  विधेयक

 6267.  Education  of  Girls  belonging  to उड़ीसा  में  अनुसूचित  जातियों  भ्र
 S.C.  and  S.T.  in  Orissa  44

 अनुसूचित  जनजातियों  की  लड़कियों

 की  भिक्षा

 6268  जनजातीय  संस्कृति  का  परिरक्षण  Preservation  of  Tribal  Culture  44

 है



 अता ०  प्र्०  संख्या  पृष्ठ
 विषय U.S.Q.  Nos.  SUBJECT  PAGES

 6269.  बिहार  में  अ्रनसुचित  जातियों/श्रनु-
 Provision  of  land  for  Houses  to  SC/

 ST  in  Bihar  45
 सुचित  जनजातियों  के  परिवारों  को

 गृह  निर्माण  के  लिए  भूमि  की  ब्यवस्था
 6270.  पानी  निकालने  वाली  पवन  चक्कियों  Designing  and  Installation  of  Wa-

 ter  Pumping  Windmills
 का  डिजाइन  बनाना  att  स्थापित

 6272  पश्चिम  बंगाल  में  ग्रामीण  उद्योगों  का  Development  of  Rural  Industries  in "*
 West  Bengal  46

 6273  महाराष्ट्र  में  प्रिंटिंग  प्रेसों  का  बंद  Closure  of  Printing  Presses  in
 Maharashtra  46

 होना

 6275  Expenditure  incurred  on  Tours  47 दौरों  पर  खर्चे  हुई  धन  राशि
 Visit  of  Prime  Minister  to  States 6276  प्रधान  मंत्नी  द्वारा  राज्यों  श्र  संघ  and  Union  Territories

 राज्य  क्षेत्रों  का  दौरा

 6277  Violation  of  Foreign  Exchange  Re-
 विदेशी  कम्पनियों  द्वारा  मुद्रा

 gulations  by  Foreign  Companies  49
 विनियमों  का  उल्लंघन

 6278  महाराष्ट्र के  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  Grant  of  Pension  of  Freedom  Fight-
 ers  from  Maharashtra.

 पेंशन  देना

 6279  Indo-West  Germany  Pact  on  Radio रेडियो  श्र  टेलीविजन  के  बारे  में
 51

 भारत  शर  पश्चिम  जमनी  के  बीच
 and  Television

 समझौता

 6280  Instructions  from  Central  Govern-
 कानून कौर  व्यवस्था  की  स्थिति को  ments  to  State  Governments  for
 खतरे  की  संभावना  के  प्रति  जागरूक  keeping  a  Vigilance  on  the  Possi-

 रहने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  bility  of  threat  in  the  Law  and

 Order  Situation  °  51
 केन्द्रीय  सरकार  के  अनुदेश

 Assistance  to  Small  Scale 6281.  mera  में  लघु  उद्योगों  को  सहायता  tries  in  Assam
 Indu

 ह

 282.  योजना  आयोग  का  पुनर्गठन  Reorganisation  of  Planning  Com-
 Mission  52

 6283.  पेंशन  के  लिए  शझ्रावेदन न  कर  सकने  Grant  of  Pension  to  renowned  Free-
 dom  Fighters  who  do  not  apply

 वाले  विख्यात  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  for  freedom  fighters’  pen-
 पेंशन  देना  sion  52

 6284.  Teesta  barrage  projects  (West  Ben-
 टेस्ट

 परियोजना

 gal)  53
 बंगाल )

 6285  उत्तर-बंगाल
 में  जूट  स्टिक  से  कागज  Manufacture  of  Paper  from  Jute

 बनाया  जाना
 sticks  in  North  Bengal  53-54

 6286
 अ्रनुसूचित

 जातियों  तथा  अनुसूचित  Population  of  Scheduled  Castes  and
 Sche NOL  duled  Tribes

 जनजातियों  की  जनसंख्या

 6287  Seminar  on  Planning



 अता ०  To
 PAGES US.Q.  Nos.  SUBJECT

 6288.  तमिलनाडु  में  डाक  खानों  का  खोला  Opening  of  Post  Offices  in  Tamil

 Nadu  e  e  56
 जाना

 Ban  on  screening  of  the  film  Siddha-
 6289  फिल्म  के  प्रदर्शन  पर  रोक

 rtha  e  e

 6290  केरल  में  क्षेत्र  प्रचार  एकक
 Field  Publicity  units  in  Kerala  57

 6291  राजनीतिज्ञों  Cases  against  Government  Offi-

 cials  Politicians  and  Business
 कौर  व्यापार  गृहों  के  विरुद्ध  केन्द्रीय  57 Houses  etc.  pending  before  CBI  .

 जांच  ब्यूरो  के  श्रधीन  पड़े  अनिर्णीत

 मामले

 6292  केरल  में  शिक्षित  बेरोजगारों को  Self  Employment  Schemes  to  pro-

 vide  jobs  to  Educated  Unem-

 रोजगार
 देने  के  लिए  स्व नियोजन

 ployed  in  Kerala
 योजनाएं

 58
 6293.  केरल  के  लिए  भ्रमित  बड़ी  वार्षिक  Larger  Annual  Plan  for  Kerala.

 योजना
 58-59

 6294.  ट्रंक  टेलीफोन  प्रणाली  Trunk  Telephone  System

 6295.  पुना  स्थित  फिल्म  कौर  टेलीविजन  Setting  up  of  an  ५६0110 11015  Body

 to  Manage  the  Affairs  of  Film
 संस्था  के  प्रबंध  के  लिए  स्वायत्त  निकाय  and  Television  Institute  in

 की  स्थापना  Poona  59
 59

 6296.  भारत-जर्मन  सहयोग  TIndo-German  Coll  aborati  on

 6297.  गुजरात  के  लिए  पांचवीं  योजना  में  Revision  in  Allocations  for  Fifth

 Plan  for  Gujarat
 60

 नियतन  का  पुनरीक्षण
 Central  Coordination  Committee  on

 6298.  पोषाहार  कार्यक्रम  सम्बन्धी  केन्द्रीय  60

 समन्वय  समिति
 Nutrition  Programme

 6299.  पश्चिम  बंगाल  कौर  महाराष्ट्र  में  Financial  Assistance  to  Unemploy

 ed  Engineers  in  West  Bengal  and
 बेरोजगार  इंजीनियरों  को  वित्तीय  Maharashtra

 सहायता
 Development  of  Sundarbans  in  West

 6300.  पश्चिम  बंगाल  में  सुन्दर  बन  का  विकास  Bengal

 6301.  भद्रक  जिला  बालासोर  में  ग्रामीण  Memorandum  for  setting  up  of

 Rural  Industrial  Complex  in

 औद्योगिक समूह  की  स्थापना  करने  के  65 Bhadrak,  Distt.  Balasore

 लिए  ज्ञापन

 6302.  पांचवीं  ये  में  सम्मिलित गी  गई  Irrigation  projects  in  Orissa  in-
 65

 उड़ीसा  परियोजनाएं  cluded  in  Fifth  Plan

 6303.  उड़ीसा  को  ट्रकों  के  टायरों  की  सप्लाई  Supply  of  Truck  Tyres  to  Orissa  65

 6304.  दिल्‍ली  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  Application  for  Telephone  con-

 आवेदन-पत्र  nections in  Delhi  66

 6305.  sassy oo नला  छुई  Growing  demand  of  Telephone
 माग  Lines

 ष्
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 6306  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र  area  Commissioning  of  Irradiation  Plant
 for  Sterilisation  of  Medical  Pro-

 में  चिकित्सीय  उत्पादों  को  जीवाण  ducts  at  Bhabha  Atomic  Re-
 67 रहित  के  लिए  किरणीयन  search  Centre  Trombay

 संयंत्र  को  चाल )
 ्  पन

 6307  भारत  में  विदेशी  धम  प्रचारक  Forejgn  Missi  onar  "125  111 VIIALING  n  India

 Pa rer  ca at  ita  Gross  National  Product
 6308  ति  व्यक्ति  कुल  राष्ट्रीय  उत्पाद  कौर

 and  National  Income

 राष्ट्रीय
 Equipment  for  Cross  Bar  Switch

 6309  क्रास  बार  स्विच  गियर  प्रणाली  के
 69 Gear  System

 के  लिए  उपकरण

 6310  की  कभी  Shortage  of  Tyres  in  Maharashtra
 महाराष्ट्र  म  carl

 Establish hlishn  lent  of  leaf  threshing 6311  mare  स्थित  इंडिया  टोबेको  कम्पनी
 plant  in  India  Tobacco  Cempany

 में  लीफ  ड्रेसिंग  ata  का  लगाया  at  Bangalore  70

 जाना

 6812  श्री  रात  भाषण  गुप्ता  को  सत्य  दंड
 Death  sentence  to  Shri  Amrit  Bhu-

 shan  Gupta  70

 71 6313  रेडियो  उद्योग  में  मंदी  Recession  in  Radio  Industry

 6314  यालय  बिजली  बीड  को  केबलों  कीं  Supply  of  Cables  te  state  Elect-

 ricity  Boards
 सप्लाई

 6315  भारत  द्वारा  अरन्य  देशों  को  तकनीकी  Offer  by  India  of  Technical  Assis-

 tance  t  other  Countrie
 सहायता  प्रस्ताव

 Central  Assistance  for  Development
 6316  me  प्रदेश  के  पिछडे  क्षत्रों  के  विकास  in  Andhra of  Backward  Areas

 73
 लिए  केन्द्रीय  सहायता  Pradesh

 6317  बम्बई  में  जिप  उद्योग  का  Closure  of  Zip  fastener  Industry
 73 in  Bombay

 बंद  होना
 r  of  Fer ft  Parcons POV  injured,  died

 6318  गुजरात  में  उपद्रवों  के  दौरान  घायल
 and  arrested  under  MISA  and

 हुए  मारे  गए  तथा  एम०  भाई  ०
 DIR  during  disturbances  in

 Gujarat  State एस०  Uo  तथा  डी०  भाई  कार ०

 की  भ्रन्तगंत  किए  गए

 व्यक्तियों की  संख्या
 ॥  क  द

 319  प्रेस  इन्फोरमेशन  ब्यूरो  के  अधिकारियों  Coverage  of  the  Mini isters  visits  to

 the  various s  region aane  by  PIB  Off-
 are  मंत्रियों  के  विभिन्न  क्षेत्रीय  दौरो  74 cials

 का  विवरण  रखना

 6320  पश्चिम  बिहार में  उद्योगों  की
 Development  rebate  for  setting  up

 Industries  in  West  Bengal,  Bihar
 स्थापना  के  लिए  विकास  we

 6321  स्माल  स्केल  सर्विस  कलकत्ता  Small  Scale  Service,  Institute,  Cal-
 75 cutta

 Administrative  in  ए  &  T
 6322  डाक-तार  विभाग  में  प्रशासनिक  व्यय  ह  75.0

 Department

 Vil
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 6323.  गांव  चंडावल  में  सार्वजनिक  टेलीफोन  Installation  of  a  PCO  in  Village
 Chandaval  .  16

 Gambling  in  Delhi  Clubs  16
 6324.  दिल्‍ली  के  क्लबों  में  जना

 Cross  Bar  Exchanges  in  the  Capital
 6325.  राजधानी  में  क्रास-बार  टेलीफोन  कद्र

 6326.  Proposal  to  educate  Public  in  order देश  में  गुजरात  जैसी  घटनाओं  की
 to  forestall  recurrence  of  Gujarat

 पुनरावृति  का  पूर्वानुमान  लगाने  Type  of  happenings
 पी  ue

 के  लिए  जनता  को  शिक्षित  करना  country

 6327.  Loss  to  P  &  T  Department  in  violent
 गुजरात  सकील  में  हिंसात्मक  आन्दोलन  78

 में  डाक-तार  विभाग  को  हानि
 agitation  in  Gujarat  Circle.

 6328.  दिल्‍ली  में  सामान्य  श्रेणी  के  श्रन्तगंत  Applications  for  Telephone  Connec-
 tions  in  Delhi  in  General  Category  78

 टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए

 पत्र  |

 6329.  इलैक्ट्रोनिक्स क्षेत्र  के  निर्यात  से  Earning  of  Foreign  Exchange
 9.0

 विदेशी  मुद्रा  afd  करना
 through  export  of  Electronics

 6330.  Reservation  of  items.  for
 लघु  उद्योगों  के  लिए  मदों  का  संरक्षण

 Scale  Industries  Small  79-80

 6332.  नेशनल  न्यूजर्प्रिट  पेपर  मिल्स  लिमिटेड  Reorganisation  of  Capital  structure
 of  National  Newsprint

 pane  80
 के  पूंजी  ढांचे  का  पुनर्गठन  Mills  Ltd.

 Controversy  between  Delhi 6333.  दिल्‍ली
 नगर  निगम  ate  म्युनिसिपल

 कमिश्नर  के  बीच  मतभेद
 cipal  Corporation  and  Municipal
 Commissioner  80--81

 6334.  Utilisation  of  outlay  for  Small चौथी  योजना  में  लघु  क्षेत्र  के  उद्योगों
 81

 के  लिए  परिव्यय  का  उपयोग
 Scale  Industries  in  Fourth  Plan

 6335.  Bringing  Back  Ashes  of  late  Rash- स्वर्गीय  रास  बिहारी बोस  की  अस्थियों
 behari  Bose  from  Tokyo

 का  चौकियों  a  वापिस  लाना

 6336  Development  of  Atcmic  Energy  in
 पांचवीं  योजना  में  परमाणु  ऊर्जा  का

 82-83
 विकास  Fifth  Plan

 6337.  स्वर्गीय  प्रोफेसर  एस०  एन०  बोस  का  Commemoration  of  Late  Professor
 S.  N.  Bose  83

 समारोह
 Preservation  of

 6338.  खाद्य  सब्जियों  ौर  फलों  के  Technology  for

 Food  article  and  vegetable  and
 बीजों  के  परिरक्षण  के  लिए  टेक्नोलॉजी  fruit  seeds

 6339.  बड़  उद्योगपतियों  को  चर्म  उद्योग  के  Adverse  effect  of  issue  of  Licence  to

 लाइसेंस  देने  से  छोटे  कारखानों पर
 Large  Industrial  Houses  in  Lea-

 ther  Industry  on  Small  Units  84

 बुरा  प्रभाव

 6340  ग्रेड  तीन  के  स्टनोग्राफरो  की  पदोन्नति  Promotion  of  Grade_  III  Stenogra-
 phers

 Time  limit  for  co  imple  ion  of  Stu- 6341.  मिथिला  के  लिए  स्टूडियो
 dios  Transmitter  Building  for  Mi-
 thil  त a  (ial

 (Nar
 bhanga)  85

 होने  की  समय-सीमा

 Vili
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 6342.  चौथी  योजना  में  उड़ीसा  में  उद्योगों  Target  for  setting  up  Industries  in

 Orissa  during  Fourth  Plan  86 की  स्थापना  सम्बन्धी  a4
 Extraction  of  a Dead  Body  stuck  up 6343

 मुना  दिल्‍ली  कैप़्टन  पुल  में  in  Pontoon  Bridge  of  Yamuna
 फंसे  शव  का  निकाला  जाना  River  Delhi  6

 6344  एक  बोगस  संस्था  द्वारा  जाली  डिग्रियों  Distribution  of  Fake  Degrees  by  a
 Bogus  Institution

 का  वितरण

 6345  ट्यूब  अन्य
 Memorandum  from  Maharashtra

 State  Road  Transport  Workers

 कल  पुर्जों  के  आ्रावंटन  के  लिए  महाराष्ट्र  Federation  for  allotment  of  Bus

 राज्य  सड़क  परिवहन  कमंचारी  संघ
 Chasis,  Tyres  Tubes  and  other

 parts  87
 की  कौर से  ज्ञापन

 Opening  of  Automatic
 Telephone 6346  ग्रा टोम टिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोलना

 Exchanges

 6347  कार्यालयों  में  पंजीकृत  Absorption  of  Educated  Unemploy-
 ed  Registered  with  Employment शिक्षित  बेरोजगारों  को  काम  दिलाना
 Exchanges

 6348.  उड़ीसा  में  उद्योग  Industries  in  Orissa  91

 6349  बिहार  तथा  गुजरात  के  विद्यार्थी  झगड़ों  Role  of  CIA  in  Student  trouble
 in  Bihar  and  Gujarat  91

 में
 सी ०  भाई  Vo  का  हाथ

 6350  इलेक्ट्रोनिक्स  के  क्षेत्र में  रोजगार  Jobs  in  the  Field  of  Electronics

 6351
 उत्तर  प्रदेश  तथा  मणिपुर  में  चुनावों  Expenditure of  BSF  and  C.R.  P

 whose  services  were  requisitioned
 में  काम  पर  लगाए  जाने  पर  सीमा  for  elections  in  U.P,  and  Manipur  92

 सुरक्षा  बल  तथा  केन्द्रीय रिवेंज  पुलिस
 पर  व्यय

 6352
 Seizure  of  foreign  made  revolvers

 नई  दिल्‍ली  में  विदेशी  पिस्तौल  तथा
 and  cartridges  in  New  Delhi  92

 कारतूस  बरामद  करना

 6353  अधिका  रियों  द्वारा  विविधीकरण
 के  Violation  of  Provisions  of  Diversifi-

 cation  by  Officials Tt
 उपबंधों  का  उल्लंघन

 Functioning  of  cell  of  the  Ministry 6354.  गह  मंत्रालय  के  पश्चिम  बंगाल  सम्बन्धी
 93 in  Delhi  for  West  Bengal

 का  दिल्ली  में  कार्यकरण

 6355  पश्चिम बंगाल  में  केन्द्रीय  fora  Posting  of  CRP  in  West  Bengal  93

 पुलिस की  तैनाती

 STD  Link  setween  Calcutta  and 6356  कलकत्ता  तथा  प्राय  नगरों  में  सीधे  f
 other  cities  94

 डायल  थि  कर  टेलीफोन  करने  की

 सुविधा

 6357  Inclusion  of  Nepali  Language  in संविधान  की  आठवीं  अनुसूची  94--95. Eighth  Schedule  of  Constitution
 नेपाली  भाषा  को  सम्मिलित  करना

 6358  राज्यों  में  योजना  ate  Planning  Boards  in  States  95.0

 Development  of  Darjeeling,  Sunder-
 6359  पश्चिम  बंगाल  में  सुन्दर  बन

 bans  and  Jhargram  in  West  Bengal
 प्र  झारग्राम  का  विकास

 1X
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 6360.  राज्यों  में  जिला-वार ay जनाएं  बनाना
 Formulation  of  District  Plans  in

 States  97
 6361  चौथी  पंचवर्षीय  योजना

 में  are  प्रदेश  Achievement  of  Target  of  Fourth
 ~

 में  रेडियो  स्टेशन  स्थापित  करने
 Five  Year  Plan  for  setting  up  Ra-
 dio  Stations  in  Andhra  Pradesh  97

 सम्बन्धी  लक्ष्य  की  प्राप्ति

 6362  राष्टीय  कपड़ा  निगम  का  अध्यक्ष  of  NTC

 6363  श्रीराम  में  नमक  की  कमी  Scarcity  of  Salt  in  Assam  98

 6364  सोवियत  संघ  के  सहयोग  से  Development  of  Fast  Breeder  Reac-
 tor  in  Collaboration  with  USSR

 arse  रिएक्टरों  का  विकास

 6365  एवं  भ्रंगुलियों  के  के  Institution  for  training  in  Science
 of  Handwriting  and  Finger  Prints  190 विज्ञान  में  प्रशिक्षण  के  लिए  संस्थान

 6366  पांचवीं  योजना  में  विज्ञान  कौर  Finalisation  of  Programme  for  use

 of  Science  and  Technology  wn
 प्रौद्योगिकी  के  प्रयोग  के  लिए  कार्यक्रम

 fifth  Plan  100

 को  अ्रंतिम  रूप  देना

 6367.  रेडियों  लाइसेंस  फीस  समाप्त  करना  Abolition  of  Radio  Licence  ree  100

 6368  वियाना  में  भारतीय  सहायता  के  साथ  Setting  up  of  Cement  Factory  in
 100

 सीमेंट  खाने  की  स्थापना  Guyana  with  Indian  help

 6369  पाल  इंडिया  स्टाफ  आर्टिस्ट  Demand  from  All  India
 neato

 Sta-
 01 tion  Artists  Union.

 यूनियन  की  मांग

 6370  उत्तर  भारत  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जन्म
 Sex  Ratio  at  Birth  in  Rural  Areas

 of  North  India
 के  समय  लिंग  ware

 Reservation  for  Scheduled  Castes
 6372  थम  श्रेणी  के  gat  में  अनुसूचित  and  Scheduled  Tribes  in  Class

 102 जातियों  तथा  श्रीसीता  जनजातियों  T  Posts

 के  लिए  शभ्रारक्षण

 6373  Telecommunication  Training पटना  में  दूर  संचार  प्रशिक्षण  केन्द्र
 Centre  at  Patna  e  3

 6374  जमशेदपुर  में  डाक  तथा  तार
 Allotment  of  Quarters  to  P  &  T

 Empl  oyees  at  Golumri,  Jamshed-
 विभाग  के  कर्मचारियों  को  क्वाँरों

 pur
 103

 क  आवंटन

 6375  गया  डिवीजन  के  कर्मचारियों  को  Delay  in  Payment  of  overtime  al-

 lowance  to  staff  of  Ga
 ya

 Divi-
 सर्वोपरि  भत्ते  के  भुगतान  में  विलम्ब  103--+104 sion,

 6376  भा  रत  रक्षा  नियम  के  ग्रन्थित  पकडे  Persons  arrested  under  DIR  .  104

 गए  व्यक्ति

 6377  बीरभूम  का  विकास  Development  of  Birbhum  (West
 Bengal)  104

 6378  1974-75  में  इलेक्ट्रोनिक्स  Setting  up  of  New  Public  Sector

 नए  सरकारी  उपक्रमों  की  स्थापना  Undertakings  in  Electronics  in

 1974-75
 करना

 6379.  a  म
 कहिए

 को  बदलना  Restructuring  Energy  Base  105

 Difficult  Raw  Material  Situation  in
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 महोदय  पीठासीन  हुए

 SPEAKER  if  the  Chair.}

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तार

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 दिल्‍ली  में  aa  किये  गये  सड़क  दुर्घटनाओं  के  मामले

 *  627.  श्री  के०  पी  ०  उन्नीकृष्णन  |

 श्री  व्यालार  रवि  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  दिल्‍ली  में  कुल  कितनी  सड़क  दुर्घटनाएं  हुई  कौर  उनमें  कुल  कितने

 व्यक्ति  मारे गए  हैं  ;

 इन  दुर्घटनाओं  के  कितने  मामले  दर्ज  किए  गए  और  न्यायालयों  द्वारा  कितने  व्यक्तियों को

 सजा  दी  गई  और  इनसे  सम्बन्धित  कुल  कितने  मामले  न्यायालयों  में  अभी  तक  विचाराधीन  पढ़े  हैं ?

 गृहमंत्री  उमाशंकर  :  1971,  1972  तथा  1973  वर्षों  में  दिल्ली  में

 16,870  दुर्घटनाओं  की  सूचना  दी  गई  थी  कौर  इन  दुर्घटनाओं  में  1,395  व्यतीत  मारे  गये  |

 सदन  के  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  गया  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या

 एल०  टी०  6667/74]

 श्री  Fo  पी०  उन्नीकृष्णन  :  दिल्‍ली  में  सड़कों  के  सम्बन्ध  में  कोई  निश्चित  कानून  नहीं है  wie

 दिल्‍ली  में  किसी  भी  मोटर चालक  के  लिए  गाड़ी  चलत  अथवा  पैदल  चलने  वालों  के  लिए  सड़क  पार

 करना  या  किसी  भी  मोटर  गाड़ी  को  व्यवस्थित  ढंग  से  चलाना  असम्भव  हो  गया है  ।

 कया  दिल्‍ली  तथा  wer  महानगरों  यातयात  नियन्त्रण  प्रणालियों  में  अन्तर  है
 ?  यदि

 तो  क्या  मंत्री  महोदय इसमें  परिवर्तन  करेंगे

 श्री  उमाशंकर  दिल्‍ली  की  जनसंख्या  में  भ्रत्यघिक  वृद्धि  तथा  शहर  की  विचित्र  स्थिति

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  मेरे  विचार  में  दुर्घटनाओं  की  स्थिति  |  गिरावट नहीं  भाई  है  ।  तथ्य तो  यह  है

 कि  स्थिति  में  कुछ  सुधार  उमा ६  ।
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 एक  तो  हमारे  लिए  चिन्ता  का  विषय  बनी  हुई  यह  थी  कि  मामलों  के  निपटान

 की  गति  बहुत  कम  थी  ।  श्र  उच्च  न्यायलय  ने  25  ६4  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  करना  स्वीकार  कर

 लिया है  ate  मुझे  अश  है  कि  निपटान  की  दर  में  संतोषजनक  वृद्धि  होगी  |

 प्रत्येक  महानगर  की  स्थिति  दूसरे  महानगर  से  भिन्न  होती  है  शौर  इसलिए  एक  महानगर  के

 यातायात  नियन्त्रण  के  तरीकों  को  दूसरे  महानगर  के  लिए  श्रपनाना  सम्भव  है  ।  लेकिन  wa  स्थिति

 में  सुधार  हो  गया  क्योंकि  कठिनाइयों  तथा  सड़क  यातायात  की  अरन्य  ५५ अड़चन  धीरे-धीरे  दूर  कर

 दी  गई  हैं  ।

 मामले  की  जांच  पड़ताल  के  लिए  योजना  ara  ने  एक  दल  की  नियुक्ति  की
 थी  कौर  20

 1973  को  विस्तृत  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  गया  है  ।  मैं  सम्बन्धित  अंश  पढ़कर  सुनाता  हूं

 आयोग  के  महानगरीय  परिवहन  दल  ने  केन्द्रीय  सड़क  अनुसंधान  संस्थान

 से  दल्ली  की  यातायात  wie  परिवहन  सदस्यों  का  अध्ययन  करने  तथा  उनके
 हल

 के  लिए श्रत्पकालीन  कौर  दीर्घकालीन  उपाय  सुझाने के  लिए  था
 ।

 इसके

 केन्द्रीय  सड़क  अनुसंधान  नई  दिल्‍ली  ने  महानगर  दिल्‍ली  के  यातायात

 कौर  परिवहन  का  व्यापक  अध्ययन  किया  !  शौर  सर्वेक्षण  कौर  जांच  के  बाद  15  खंडों  में

 अरपना  प्रतिवेदन  तैयार  किया  तथा  प्रस्तुत  कियाਂ

 यह  28  दिसम्बर  1973  की  बात  है  ।  महानगर  परिवहन  प्राधिकरण
 के

 एक  उप-दल
 ने

 केन्द्रीय  सड़क  अनुसंधान  संस्थान  द्वारा  दिए  गए  प्रतिवेदन  पर  बिचार  किया  ate
 योजना  अ्रायोग

 का  महानगरीय  परिवहन  दल  जन  परिवहन  प्रणाली  की  व्यवस्था  सम्बन्धी  परियोजना  तैयार

 कर  रहा  दो  मुख्य  प्रश्न  विचाराधीन  उपनगरीय  रेल  परिवहन  प्रणाली  तथा  भूमिगत  ट्यूब

 प्रणाली  ।  इस  समय  निश्चित  वक्तव्य  देना  सम्भव  नहीं  लेकिन  जांच  समिति  के  प्रतिवेदन  पर

 विचार किया  जा  रहा  ।

 श्री  के०  पी०  उन्नीकृष्णन  :  क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  पुलिस  प्रशासन  ने  गुह  मंत्रालय  और

 परिवहन  मंत्रालय  के  ध्यान  में  बार-बार  यह  बात  लाई  है  कि  यातायात  को  नियन्त्रित  करने  में

 बाधा यें  gate  इसके  परिणामस्वरूप  दुर्घटनाएं  होती  यदि  तो  गृह  मंत्रालय  क्या

 वाही की  गई  है  ?

 को  उमाशंकर  दीक्षित  :  स्थिति  विचित्र है  ।  नगर  नई  दिल्ली  नगर  दिल्‍ली

 विकास  प्राधिकरण  कौर  दिल्‍ली  प्रशासन  की  विभिन्न  शाखाओं  में  समन्वय  में  समय  लगता  है  शहर  यदि

 समन्वय  हो  भी  जाए  तो  वित्तीय  कठिनाईयां  सामाने  श्री  जाती  इन  नियंत्रणों  के  अधीन  हम  प्रयत्न

 कर  रहे  हूँ  शर  दिल्‍ली  प्रशासन  स्थितियों  के  अन्तर्गत  हर  सम्भव  प्रयत्न  कर  रहा  है  ।

 श्री  व्यालार  रवि  यह  कहना  प्रशंसाजनक  नहीं  है  कि  दुर्घटनाएं  कम  हो  रही  हैं  अर  जनसंख्या  भी

 बढ़  रही
 है  ।

 प्रश्न  ग्रामीण
 की  जान  का

 तीन  वर्षों
 में  दुर्घटनाओं  में  1395

 व्यक्ति
 मरे

 ।  यह
 बहुत  भयंकर बात  है  ।  मैं  किसी  व्यक्ति  विशेष  को  दोषी  नहीं  ठहरा  रहा  लेकिन  आवश्यकता  इस  बात  की

 है  कि  हम  यातायात  प्रणाली  में  सुधार  करें  कौर  यातायात  पर  कड़ा  नियंत्रण  रखें  शौर  चालकों  के  विरूद्ध
 कार्यवाही  करें

 ।  यह  कार्य  यातायात
 विभाग

 अथवा  पुलिस  द्वारा  नहीं  किया जा  रहा  है  ।  केवल  छोटे
 मामलों का  निपटान  किया  जाता  जिन  दुर्घटनाओं  के  कारणों

 का  पता  नहीं  चल  उनकी  संख्या
 2155  है

 दोषसिद्ध  मामलों
 की  संख्या  1370  मामलों  के  न  निपटाने  के  बारे

 में  हमारी  चिंता
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 में  मंत्री  महोदय  भी  शरीक  हुए  थे  ।  क्य
 Meal  गदाद  पलित  विभा

 को  यह  झन देश  देंगे कि  यातायात

 द  दे  दे  हे  ONT ताकि  पैदल  सडक सड़क  पार  करने  वालों  कौर  मोटर  चालकों नियमों  को  सख्ती  से  लाग  किया  जाए  aun

 की  जानें  बचाई  जा  सकें  ।

 श्री  उमाशंकर  दीक्षित  :  मैं  माननीय  सदस्य  द्वारा  saad  किए  गये  विचारों से  सामान्य  रूप  से

 सहमत  हूं  ।

 श्री  ए०  Fo  एम०  इसहाक  :  मरने  वालों  की  संख्या  में  बहुत  alow  वृद्धि  हुई  है  | दिल्‍ली में  इसका

 त्रिपाल  बहुत  aaa  है  ।  अन्य  महानगरों  की  तुलना  में  यह  संख्या  तीन  गुनी  है  ।  नई  दिल्‍ली  एक  सुनि

 योजित  र  महंगा  शहर  है  ।  यदि  जल्दबाजी  को  रोका  जाए  तो  दुंटनाश्रों  से  बचा  जा  सकता  है  ।

 बहुत  अधिक  दुर्घटनाएं  होने  के  कया  कारण  हैं  ?  क्या  दिल्‍ली  में  दुर्घटनाओं  की  अधिक  संख्या  को  ध्यान

 म
 रखते  कोई  सुरक्षा  सप्ताह  मनाया  गया  था  ताकि  मौतें  कम  हों

 ?

 श्री  उमाशंकर  दीक्षित  यह  बात  सही  नहीं  है  ।  स्थिति  को  यां  तो  बनाए  रखा  गया  है  या  उसम

 सुधार  sare  मौतों की  संख्या  के  मामले  में  भी  मैंने  wea  महानगरों  ales  प्राप्त

 करने  का  प्रयत्न किया  है  ।  लेकिन केवल  बम्बई  से  आंकड़े  प्राप्त हुए  ay  1973  में  दिल्‍ली

 में  मोटर  गाड़ियों की  संख्या  2,  75,000  थी  ।  इस  अवधि में में  4  834  दुर्घटनाएं  हुईं  जिनमें  47  4  ब्यवित

 मर  जबकि
 बम्बई  में  7,569  दुर्घटनाएँ  हुई  जिनमें  663  व्यक्ति  मरे  |  बम्बई  में  मोटरगाड़ियों की  संख्या

 2,76,102¢1  इसलिए  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  स्थिति  बिगड़ी  है  ।  सतत  प्रयत्नों  के
 रामस्वरूप  स्थिति  में  सुधार  हुमा  है  ।  यह  कहना ठीक  नहीं  है  कि  हम  इस  बारे  में  इत्मीनान से  a

 हूं
 हू

 |  मामल  पर  समय-समय  पर  चर्चा  की  जाती  रही  है  ।  हमने  यातायात  विभाग  में  न्यायाधीशों  की

 संध्या  को  हाने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  मामलों  के  शीघ्र  निपटान के  लिए  हम  a  न्यायिक

 न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  के  प्रश्नों  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।  और  अधिक  कार्यकारी  न्यायाधीशों  की

 नियुक्ति  का  बहुत  जटिल  मामला  है  ।  मुझे  यह  जानकारी  नही ंहै  कि  इस
 वर्ष

 सुरक्षा  सप्ताह  कयों  नहीं  मनाया  गया  जबकि  गत  वर्ष  इसे  मनाया  गया  था  |  शहर  में  स्थिति  बहुत  अधिक

 शोचनीय  है  |

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  The  hon.  Minister  has  said  in  the  statement  that  roads  have  been
 improved  I  would  like  to  know  the  expenditure  incurred  on  the  improvement  of  roads?  Is
 ita  fact  that  most  of  the  accidents  occur  in  old  Delhi,  viz.  Sadar  Bazar,  Chandni  Chowk  and  Jama
 Masjid  I  would  like  to  know  th:  immediate  arrangements  bzing  made  to  avoid  the  accidents

 hese  areas

 Shri  Uma  Shankar  Dikshit  It  is  not  a  question  of  expenditure.  The  question  is  as  to  what
 is  th  pasition  regarding  road  azzidents  and  what  improvements  are  to  be  affected.  The  problem
 is  that  the  number  of  slow  moving  vehicles  viz.  Rickshaw,  Tanga,  Cart,  etc.  15  very  large.  I  do
 not  want  to  take  more  time  of  the  House.

 दिल्‍ली  जैसे  बड़े  शहर  में  धीमे  चलने  वाले  वाहनों  की  संख्या  aga  अधिक  है  ।  दिल्ली  में

 12,000  तामरिन  बै  हाथ गाड़ियां  तथा  7  लाख  साइकिलें  सदर  बाजार

 ग्र  पुरानी  दिल्‍ली  के  क्षेत्रों में  राम  तौर  पर  हाथ गाड़ियों  ,  बैलगाड़ियों  या  छोटी  गाड़ियों  की  वजह

 यातायात रुक
 जाता

 है  ।  यातायात  को  सुगम  तभी  बनाया जा  सकता  है  जब  सड़कें  चौड़ी  हों

 गौर  हमें  सड़कों  के  मांग  में  राने  वाली  रुकावटों  को  हटाना  होगा  ae  ऐसे  उपाय  करने  होंगे  जो

 व्यावहारिक  नहीं हैं  ह्यए  मानवीयता  के  लिहाज  से  सम्भव  नहीं है  क्योंकि  यह  कार्य  बहुत  दुख:दायी
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 यह  बहुत  कठिन  स्थिति  है  ।  हम  इस  पर  विचार  कर  रहे  इस  कार्य को  करने  का  कोई  कौर सरल

 या  सीधा  तरीका  नहीं  है  ।

 श्री  एस०  ए०  कादर  :  इस  बत  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  lata  दुर्घटनाएं  शराब  पीकर  गाड़ी

 चलाने  के  कारण  होती  सरकार  शराब  पीकर  गाड़ी  चलाने वाले  चालकों  के  लाइसेंस  वापिस

 लेने  के  प्रश्न  पर  विचार कर  रही  है  ?

 श्री  उमाशंकर  दीक्षित  मेरे  विचार  में  माननीय  सदस्य  का  सुझाव  विचार  करने  योग्य

 है  ।

 विदेशों  में  रहने  वाले  भारतीयों  द्वारा  भारत  में  लघु  उद्योगों  की  स्थापना

 *  628.  श्री  धामन कर
 श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  \:

 क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  विदेशों  में  रह  रहे  अनेक  भारतीयों  ने  मशीनें  we  कच्चा  माल  भारत  से  लाने  की

 म्रनुमति  की  योजना  के  अ्रस्तर्गत  लघु  उद्योगों  की  स्थापना  में  रुचि  दिखाई  श्र

 यदि  तो  इस  के  लिए  कितने  भ्रावेदन-पत्न  मिले  पौर  उन  पर  सरकार  ने  क्यां

 कार्यवाही  की  है  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  जियाउरंहमान  :  और

 एक  विवरण  संलग्न  है  |

 विवरण

 हाँ  ।

 मुख्य  तथा  निर्यात  द्वारा  मशीनरी  wie  कच्चे  इत्यादि  का  अरयात

 करने  के  लिए  लाइसेंस  देंने  हेतु  प्राप्त  आवेदनों  की  संख्या  तैर  उन  भ्रावेदनों  पर  दिए  गए  आयात

 सेंसों  की  संख्या  निम्न  प्रकार  है  ——

 (  30-3-1974  तक
 ee

 प्राप्त  आवेदनों की  संख्या  मशीनरी  कच्चा  माल
 विा

 प्राप्त  आवेदनों  की  संख्या  282  110

 जारी  किए  गए  लाइसेंसों  की  संख्या  191  20
 निटर

 श्री  धामनकर  :  उन  प्रार्थनापत्रों  के  ग्र ति रिक्त  जो  बाहर  से  ग्रेट
 अमरीका  तथा  कुछ

 श्राप  पश्चिमी  पुरोहित  देशों  से  प्राप्त  हुए  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उन  लोगों  से  कोई

 प्रस्वेदन पत्र  प्राप्त  gat  जिन्हें  उगांडा  तथा  wea  देशों  को  छोड़ने पर  विवश  किया  गया

 यदि  तो  क्या  सरकार  उनके  श्रावेदनों  के  संबंध  में  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  करेगी  ?

 भी
 जियाउरंहमान  हमारे  पास  जो  सुचना  है  बह  यह  है  कि  मशीनों  के  लिये  लगभग

 2,382
 पत्र  तथा  कच्चे  माल  के  लिये  शायद

 लगभग
 10  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  झर  उनमें

 से  191
 लाइसेंस  मशीनरी  के  आयात  के  लिये  शौर

 20
 लाइसेंस  कच्चे  माल  के  आयात  के  लिये

 जारी  किये  जा  चुके  हैं  ।
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 थ्री  धामनकर
 :  मेरा  प्रशन  यह  था  कि  क्या  उगांडा  तथा  wer  देशों  से  निकलने  पर  मजबूर

 किय  गये  भारत  मूलक  व्यक्तियों  से  झा वेदन पत्न  प्राप्त  हुए  हैं
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०  :  जी  भारत

 म  उद्योगों  की  स्थापना  के  संबंध  में  केन्या  में  रहने  वाले  भारत मूलक  लोगों  द्वारा  कुछ  पुछताछ  की  गयी  है  |

 में
 कुछ  दिन  पूर्वे  ही  वहां  गया  हुआ  था  ।  वे  लोग  इस  संबंध  में  रुचि  दिखा  रहे  थें  ।  यदि  वे  एसे  आवेदन

 Ta  देंगे  तो  उन्हें  सुविधायें  उपलब्ध  की  जायेंगी  ।

 श्री  धामन कर  :  उन्हें  मशीनरी  शहरों  कच्चे  माल  का  प्रायः  करने  की  झ्र नुम ति  दी  जायेगी

 क्या  उन्हें  भा  रत  में  उद्योगों  की  स्थापना  करने  तथा  इस  देश  में  उन्हें  बसाने  के  लिये  पंजी  के  रूप  में  सहायता

 भी  दी  जायेंगी ।

 श्री  ato  सुब्रह्मण्यम  :  az  इस  बात  पर  fade  करता  है  कि  वे  यहां  किस  प्रकार  के  उद्योगों  की

 स्थापना  करना  चाहत  और  इसके  साथ  ही  यह  इस  बात  पर  भी  निर्भर  करता  है  कि  वे  केन्या  तथा

 अन्य  स्थानों  से  कितनी  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  करने  में  समर्थ  हैं
 ?

 डाक्टर  रानन  सेन  :  जैसाकि  मैंने  इस  उत्तर  से  समझा  सरकार  के  पास  ऐसी  कोई  निश्चित

 प्रोत्साहन  योजना  नहीं  है  जिससे  भारत मूलक  इन  लोगों  को  आकर्षित  किया  जा  सके  जिनका  संसार  के

 अन्य  भागों  में  पुनर्वास  नहीं  किया  जा  सका  ।  वास्तव  में  उनमें  से  कुछ  लोगों  के  पास  काफी  विदेशी  मुद्रा

 चाहें वह  पौंड  ग्रीवा  डालर  के  रूप  में  हो  ।  क्या  सरकार  के  पास  कोई  एसी  प्रोत्साहन  देने  वाली

 योजना  है  ताकि  उन्हें  भारत  को  कौर  श्रावित  किया  जा  सके  कौर  वे  यहां  जाकर  उन  छोटे  या

 मध्यम  पैमाने के  उद्योगों  में  जिनकी  यहां  बड़ी  आवश्यकता  पंजी लगा  सकें  ।

 को  सी ०  सुब्रह्मण्यम  :  प्रा कर्षण  केवल  लगायी  गयी  पूंजी  पर  लाभ  की  दर  से  ही  हो  सकता  है  ।  यह

 बात  निश्चित  है  कि  हम  विदेशों  से  आने  वालों  को  पक्षपातपूर्ण  लाभ  की  दर  नहीं  दे  सकते  कौर  यहां स्थापित

 किये  गये  अरन्य  उद्योगों  के  लिये  लाभ  की  दर  को  सीमित  नहीं  कर  सकते  |  जहां  तक  दूसरे  प्रोत्साहनों  का

 संबध है  बिना  नित  प्रक्रिया  में  जाने  उन्हें  मशीनरी  तथा  कच्चे  माल  का  रायात  करने  की  अ्रनमत्ति

 दी  जाती  है  grad  वित्तीय  संस्थानों  के  द्वारा  उन्हें  निर्धारित
 पूंजी

 तथा
 कार्येक्षक  पूंजी  के

 के  रूप  में

 सहायता  देने  का  भी  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 शो  रास  सहाय  पांडे
 :  चूंकि  भारत  मूलक  कई  लोगों  ने  इस  देश  में  जाने  और  मध्यम  तथा

 बड़े  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिये  अपनी  रुचि  दिखायी  इस  बात  को  देखते  हुए  सरकार  का

 विचार  इसे  शीघ्रता  से  निपटाने  के  लिए  एक  कक्ष  की  स्थापना  करने  का  वे  विदेशों  से  me

 यहां  ठहरते  हैं  कौर  यह  पाते  हैं  कि  उनका  काम  नहीं  हुआ  है  ।  क्या  सरकार  उनकी  आवश्यकताओं

 की  भर्ती तथा  इन  लोगों  के  मन  में  अधिक  रुचि  पैदा  करने  के  लिये  एक  कक्ष  की  स्थापना  करेंगी

 श्री  जियाउरंहमान  अंसारी
 :  भारत  मूल  के  गैर-आवासीय  व्यक्तियों  के  लिए  सुविचारों  की

 व्यवस्था  करने  के  इंडियन  इनवेस्टमेंट  सेंटर  ने  दिल्‍ली ,  लंदन  तथा  डेसेलदोफ॑
 में  कार्यालय  खोले  इसने  एक  प्रकाशन  जारी  किया  है  जिसमें  उन  भारत  मूल  के  गैर-प्रवासी

 राष्ट्रिकों  के
 लिय  सुविधाओं  का  विवरण  दिया  गया  है  जो  अपनी  विदेशी  मुद्रा  की  श्रीजीत  पूंजी  में  से

 भारत में  उद्योगों  की  स्थापना करना  चाहते

 श्री
 ये  लक प्पा कके

 माननीय  मंत्री  द्वारा  wa  तक  दिया  गया  उत्तर  संतोषजनक नहीं  है  ।  क्या

 यहां  art
 तथा

 देश  के  विभिन्न  भागों
 में

 उद्योगों  की  स्थापना  करने  के  उत्सुक  उद्योगपतियों को  प्रोत्साहित

 5
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 देने  के  लिये  कोई  विशेष  नीति  बनायी  गयी  है
 ?  यदि  तो  औद्योगिक  विकास  के  लिये

 को  सुधारने  तथा  कछ  प्रक्रियायें  को  सरल  बनाने  की  नीति  का  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 यहां  इस  स्थिति  की

 कठिनाइयों तथा  झ्राकस्मिकताश्ों  की  जांच  नहीं  की  गयी  क्योंकि  इन  में  कई  लोग  जल  तथा
 कच्च  माल  शादी  को  प्राप्त  करने  के  लिये  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  को  जा  रहे  इसलिये  यह

 जानना  चाहता  कि  क्या इस  संबन्ध  में  कोई  विशेष  नीति  बनायी  गयी  है
 ?

 श्री  जियाउरंहमान  अंसारी  :  भारत  सरकार  ने  भारत  मल  के  गैर-आवासीय  लोगों  को  आकर्षित

 करने के  लिये  एक  विशेष  नीति  भ्र पना यी  हुई  है  कौर  इस  नीति  के  अन्तर्गत  ही  हमने  भारत  में  प्रौद्योगिक

 एककों  की  स्थापना  करने  भारत  मूल  के  गैर-ग्रामवासी  व्यक्तियों  के  लिये  कुछ  सुविचारों  की  घोषणा

 की  है  प्रौढ़  उन्हें  कच्चा  माल  तथा  अन्य  कल  पुर्जों  का  श्रायात करने  के  लिये  कुछ  सुविधायें

 प्रदान की  इसके  इन  सुविधाओं  के  कारण  ही  aa  व्यक्ति  पूछ-ताछ  कर
 1973

 के  दौरान  विदेशों  में  रहने  वाले  भारत  मल  के  गैर-आवासीय  व्यक्तियों  द्वारा  1,620  मामलों में

 ताछ  की  गयी  है  ।

 श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जान  सकता  हूं  कि  क्या  विदेशियों  के  लिये  भारत
 में  जाने  तथा  पंजी  लगाने  के  लिये  कोई  समय-सीसा  निर्धारित  की  गयी है  क्या  यह  पेशकश  हमेशा

 के  लिये  की  गयी  है
 ?

 श्री  सी०  सुब्रह्मण्यम  :  यह  पेशकश  विदेशियों  के  लिये  नहीं है  ।  यह  पेशकश उन  भारतीयों  के

 f  की  गयी  है  जो  विदेशों  में  हैं  प्रो  भारत  वापस  चाहते  हैं  |

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  I  want  to  know  from  the  Hon’ble  Minister  whether  the  Govern-

 ment  propose  to  give  any  special  relief  and  also  some  exemption  in  excise-duty,  on  the  belongings

 of  those  persons  of  Indian  origin  residing  abroad  who  have  been  forced  out  from  there?

 श्री  सी०  सुब्रह्मण्यम  :  मुझे  खेद  है  कि  यह  बिल्कुल  ही  असंगत  प्रश्न  है
 ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  If  persons  of  Indian  origin  residing  abroad  come  back  to  India

 because  they  have  been  forced  out  by  the  concerned  foreign  Government,  do  the  Government

 propose  to  exempt  the  belonging  of  such  persons  from  excise-duty ?

 Mr.  Speaker  The  question  was  this
 se

 क  स  योजना  के  श्रन्तगंत लघ  उद्योगों  की  स्थापना करने  में  रुचि

 and  you  want  to  get  them  exemption  in  excise  duty

 Shri  Hukam  Chand  Kachyai  I  want  to  know  whether  the  persons  who  are  eager  to  set  up  their
 own  industries  by  bringing  all  their  belongings,  would  be  given  exemption  on  their  belongings
 from  excise  duty?

 Mr.  Speaker :  You  are  again  asking  the  same  question.  Please  ask  relevant  questions.

 उत्तर  प्रदेश  म॑  ऑद्योगिक  उत्पादन

 *  630.  श्री  सरजू  पांडे

 मिलाता  हाक
 तसल्ली

 क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  वियत  संकट  गम्भीर  हो  जाने  से  औद्योगिक उत्पादन  को  क्षति

 पहुंची है
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 या  उत्तर  प्रदेश  में  चीनी  इंजी निर्धारण  पटसन  कारखाने

 विद्या  संकट के  कारण  बन्द  हो  गये  हैँ  ;  कौर

 यदि  तो  इस  संकट  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  का  विचार  क्या  कदम  उठाने  का

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (sit  जियाउरंहमान  से  :  एक

 विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 से  :  सरकार इस  बात  से  wana  है  कि  उत्तर  प्रदेश  सहित  विभिन्न  राज्यों  के

 शिक  उत्पादन  पर  उत्तर  प्रदेश  सरकार  राज्य  विद्युत  बोर्डों  द्वारा कुछ  उद्योगों  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिये
 जाने  के  कारण  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  ।  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्रालय  इस  स्थिति  से  पूर्णतया  अवगत

 है  तथा  उसने  स्थिति  को  सुधारने  के  लिये  विभिन्न  प्रकार  के  aq  किये  हैं  ।  उत्तर-प्रदेश  में  किए

 गए  अभ्यर्थियों  में  भ्रमण  राज्यों  जैसे  बदरपुर/मध्य  प्रदेश/बिहार  इरादी से  कुछ  बिजली  प्राप्त

 करना  सम्मिलित  है  ।

 Shri  Sarjoo  Pandey  :  Mr.  Speaker,  sir,  it  has  been  asked  in  the  question  as  to  whether  Jute
 factories  and  other  Mills  have  been  closed  down  due  to  power  crisis  and  it  has  affected  badly
 the  production  of  Yarn,  I  want  to  know  from  the  Hon’ble  Minister  as  to  what  steps  are  pro-

 posed  to  be  taken  by  the
 Government  to

 meet  this  crisis?

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Mr.  Speaker,  sir,  please  see  the  statement  first.  does  not  contain

 the  answer  to  part(b).  The  part  (b)  of  the  question  is  as  follows  :

 in  Uttar  Pradesh  Industries  such  as  textile  spinning,  sugar  mills,  engineering  units,
 Jute  factories  are  closed  due  to  power  This  has  not  been  answered  in  the  statement  whether

 there  have  bzen  closed  or  they  are  still  working  and  if  they  have  been  closed,  what  is  their  number.

 Me.  Speaker  :  Please  let  him  ask  the  question.  When  your  turn  comes,  then  ask  your  question,
 The  statement  contains  the  answer  in  regard  to  part  (b),  but  you  want  the  answer  to  part  (b)

 separately.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  There  is  no  answer  to  part  (b).

 ऑद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०  सुब्रह्मण्यम  )  :  हमने  इस  में

 यह  बताया

 दिजिश्किस्ताਂ
 इस  बात  से  अवगत  है  कि  उत्तर  प्रदेश  सहित  विभिन्न  राज्यों  में  औद्योगिक

 उत्पादन  पर  राज्य  सरकारों/विद्युत  बोर्डों  द्वारा  कुछ  उद्योगों  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिये  जाने  के

 कारण  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  0.0

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपयी  :
 यह  एक  सामान्य  विवरण  है  |

 श्री  सी०
 सुब्रह्मण्यम

 :
 यह  एक  सामान्य  विवरण  है  ।  किन्तु यह  एक  सामान्य  कटौती

 है  ।  अतः  सभी
 उद्योगों  में

 उत्पादन  पर  प्रभाव  पड़ा  है  दौर  उनके  बन्द  होने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 उनमें  एक  दिन  में  कुछ  घंटे  सप्ताह  में  कुछ  दिन  काम  होता  है  ।  जहां  तक  हम  जानते

 बिजली
 की  कमी  के  कारण  किसी  एकक  के  पूर्ण  रूप  से  बन्द  हो  जाने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |
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 Shri  Sarjoo  Pandey :  Mr.  Speaker,  sir,  everything  has  been  explained  in  the  statement  but

 there  is  no  mention  of  the  steps  being  taken  to  meet  this  crisis.  We  have  come  to  know  just  nOW

 that  the  factory  of  ‘Hindalco’  has  been  closed  and  the  fertilizer  factory  is  going  to  Le  ८1056  end  the

 tenants  in  urban  as  well  as  rural  areas  are  not  getting  power  Please  explain  the  steps  being
 taken  to  get  rid  of  this  crisis  at  the  earliest?

 श्री  सो०  सुब्रह्मण्यम  :
 श्रीमान्‌

 तथ्य  यह  है  कि  हाल  ही  में  बिजली  की  उपलब्धता
 म

 सुधार
 करने  के  लिये  कार्यवाही  करने  के  संबंध  में  सिचाई ake  विद्युत  मंत्रालय से  प्रश्न  पूछा  गया  था

 शौर

 एक  बहुत  ही  विस्तृत  उत्तर  पहले  ही  दिया  जा  चुका  है  ।

 श्री
 नरसिंह  नारायण  पांडे

 :  श्रीमान्‌
 मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  ca.  यह  सच

 है
 कि

 उत्तर

 प्रदेश  में  औद्योगिक  उत्पादन  कम  हो  कर  रह  गया  जैसा  कि  दो  दिन  पूर्वे
 Sd?

 एक्सप्रेस  तथा  टाइम्सਂ  में  समाचार  प्रकाशित  बिजली की  स्थिति  को  सुधारने

 के  लिये  सरकार  क्या  करना  चाहती  है
 ?

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  भी  सच  है  कि
 बिजली

 की  कठौती के  कच्चा  माल  भी  इसका  एक  कारण  है
 ?

 श्री  सी०  :  श्रीमान  सामान्यता  इन  विभिन्न  उद्योगों  को  चलाने  के  लिये  बिजली

 या  कोयले  की  उपलब्धता एक  समस्या  जहां  तक  श्रायातित  कच्चे  माल  का  संबंध
 स्वाभाविक  रूप

 से  विदेशी  मुद्रा  की  उपलब्धता  के  संबंध  में  कुछ  कठिनाई है  ।  किन्तु  मुख्य  कठिनाई
 बिजली  कौर

 कोयले  की  है  कौर  इस  के  साथ  ही  परिवहन  समस्यायें  भी  जब  तक  इन  तीन  सदस्यों  का
 समाधान

 नहीं  किया  तब  तक  मेरे  विचार  में  हम  औद्योगिक  उत्पादन  में  किसी  प्रकार  की  प्रगति  करने
 में

 समथ नहीं हो पायेंगे नहीं  हो  चाहें यह  उत्तर  प्रदेश  में  हो  waar देश  के  किसी  अन्य  भाग  मे
 ।

 श्री  नरसिंह  नारायण  पांडे  :  में  यह  जानना  चाहता  कि  बिजली  की  उपलब्धता में  सुधार
 करने

 के  लिये  सरकार का  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्राप ने  विवरण  को  देखा है  ।  इस  विवरण  में  इस  बारे  में  बताया  गया  है

 श्री  ब्विदिव  चौधरी  श्रीमान  उत्तर  प्रदेश  के  संबंध  जिसकी  विकास  की  आवश्यकताओं

 की वर्षों  से  बरी  तरह  उपेक्षा  की  गयी  तथा  अन्य  राज्यों  म  औद्योगिक  उत्पादन  के  संबंध  विभिन्न

 संबंधित  मंत्रालयों  की  प्रकृति  एक  दूसरे  पर  जिम्मेदारी  डालने  की  रही  है  ।  दिए  गये  उत्तर  ौर

 विवरण
 के

 संदर्भ
 में  क्या  मेँ  यह  जान  हूं  कि  औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  जो  इस  मामल

 म  मुख्य

 मंत्रालय  होना  विद्युत  योजना  ait  wer  संबंधित  आधिक  मंत्रालयों  में

 समन्वय किस  प्रकार  का  है
 ?

 किस प्रकार की  शीघ्रता  की  भावना है  ताकि  देश  की भ्रथंव्यवस्था मस्त

 व्यस्त न  et  ७

 शी  सी०  सुब्रह्मण्यम  :  et  त्रुटियों  को  दूर  करने  के  उद्देश्य  से  उपाय  करने  के  लिये  समूचे

 रूप  से  सरकार  जिम्मेदार  है  ।  में  माननीय  सदस्यों  को  यह  आश्वासन  दे  सकता  हं  कि  हम  इस  स्थिति

 की  गम्भीरता  को  बहुत  ही  अच्छी  तरह  जानते  हैं  ौर  हम  इन  विभिन्न  मंत्रालयों  की  गतिविधियों  को

 समन्वित  करने  के  लिये  सभी  सम्भव  कार्यवाही  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  उस  शभ्रभिप्राय से  हमारे

 यहां  झ्ाथिक  समन्वय  समिति श्र  उद्योग  wie  व्यापार  संबंधी  समिति  नामक दो  समितियां  बनी

 हुई  हैं  प्रौढ़  हम  इन  विभिन्न  मंत्रालयों  के  बीच  समन्वय  लाने के  लिये  aaa  रूप  से  प्रयास  कर
 ५  ि

 रह  है
 |
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 1.0  vi  Ram  Surat  Prasad  :  Is  th  restriction  imposed  by  the  Electiricity  Board  on  indust-
 ries  is  meant to  close  them  down  completely  or  bi s9rtid JAL  UIC.  Ily  and  what  is  the  minimum  horse  power  in

 wzespect of  which  restriction  has  been  imposed?

 Mr.  Speaker  :  It  does  not  arise  out  of  the  main  question.

 att  सी०  सुब्रह्मण्यम  :
 यह  प्रश्न  सिचाई  प्रौढ़  विद्युत  मंत्रालय  को  सम्बोधित  किया जाना  चाहिये  ।

 थ्रो
 बसन्त  साठे

 :
 विवरण  छोटा  कौर  पूर्ण  है

 ।
 इसमें  आरम्भ  में  ही  दोष  राज्य  सरकारों पर

 मढ़ा  गया  है

 इस  बात  से  अवगत  है  कि  उत्तर  प्रदेश  सहित  विभिन्न  राज्यों  के  श्रौद्योगिक

 उत्पादन  पर  राज्य  सरकारों  कौर  विद्युत  बोर्डों  द्वारा  प्रतिबन्ध  लगा  दिये  जाने  के  कारण  प्रतिकूल

 प्रभाव  पड़ा  है  सिंचाई  भ्र ौर  विद्युत  मंत्रालय  इस  स्थिति से  अवगत  है  प्रकार  हम  इसकी
 पी

 जांच कर  रहे

 प्रश्न  यह  था  कि  इस  स्थिति  में  सुधार  करने  हेतु  क्या  कार्यवाही  करने का  विचार  है  जिसके  कारण

 उत्तर  प्रदेश  में  कपड़ा  चीनी  इंजी  निर्धारण  पटसन  कारखाने  शादी  ae  हो  गये

 सरकार  इस  बारे  में  क्या  ठोस  उपाय  कर  रही  है
 ?

 श्री  सी०  सुब्रह्मण्यम  :
 यह  प्रश्न  प्रतीक  बिजली  उपलब्ध  करने  के  बारे  में  यह

 मान  लिया  गया  है  कि  बिजली  की  कमी है  ।  कुछ  सप्ताह  पूर्व  ही  स्थिति  में  सुधार  के  बारे  में  एक  प्रश्न
 सिंचाई  कौर

 विद्युत  मंत्रालय  से  पूछा  गया  कौर  उन्होंने  किए  विभिन्न
 उपायों  के  बारे

 में
 उत्तर  दिया

 था  ।  हम  वर्तमान  संयंत्रों  के  बेहतर  रखरखाव और  कार्यकरण  हेतु  प्रयास  कर  रहे  हैं  ताकि

 उनका  उचित  उपयोग  हो  सके  ।  हम  कोयला  संसाधनों  को  बिजली  पर  विशेष  से  परिवहन में  सुधार

 करके  सम्बद्ध  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  जो  संयंत्र  काफी सी  मा  तक  पुर  हो  चुके  हैं  उन्हें
 शीघ्र

 प्रा  करने
 के  लिए  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ताकि  afer  बिजली  मिल  सके  ।  हमने  कुछ  उद्योगों  को  उचित  डीजल

 सेट  लगाने  की  भी  अनुमति  दे  दी  परन्तु  तेल  संकट  के  कारण  यह  भी  कठिन  हो  गया  है  ।  अनेक

 कदम उठाए  |  ऐसा  नहीं  है  कि  सरकार
 को

 स्थिति  का  पता  नहीं  है  कौर  वहू
 सो

 रही  है  |

 ब्रिटानिया  बिस्कुट  कम्पनी  द्वारा  चलाये  जा  कारखाने

 *631-  a  ज्योतिर्मय  बसु  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  ब्रिटानिया  बिस्कुट  कम्पनी  द्वारा

 क्षमता के  कथित  विस्तार  के  बारे  में  6  1974  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2033  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 ब्रिटानिया  बिस्कुट  कम्पनी  लिमिटेड  राज्य-वार  ima  कारखाने  चलाएं

 रहे  हू  ;  ak

 1965-66  कौर  1972-73  में  कम्पनी  के  प्रत्येक  उत्पाद  की  कुल  ला  इसमें-शुदा
 तथा  अधिष्ठापित  क्षमता  कितनी  थी  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री
 जियाउ  रहमान  :  और  :

 शक  विवरण  संलग्न  है  ।
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 विवरण

 मे  ब्रिटेनिया  बिस्कुट  कम्पनी  प्रा०  लि०  का  पश्चिम  महाराष्ट्र

 दौर  दिल्‍ली  में  प्रत्येक  जगह  एक-एक  कारखाना  है  ।

 कम्पनी  को  मद्रास  स्थित  एकक  की  एक  पाली  के  आधार  पर  बिस्कुट  बनाने  की  वार्षिक

 लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  1200  मी०  टन  है  ।

 बिस्कुट  बनाने  वाले  कम्पनी  के  कलकत्ता  तथा  बम्बई  स्थित  एकक  में  पंजीकरण  प्रमाणपत्रों

 के  भ्रन्तर्गत  चलाये  जाते  हैं  जिनमें  क्षमता  नहीं  दी  जाती  है  ।

 बिस्कुट  बनाने  की  अधिष्ठापित  क्षमता  निम्न  प्रकार  बताई  गई  है  प

 कलकत्ता  ै  15,144 मी०  टन

 बम्बई  9,312  मी०  टन

 वह  1965-66  ग्रोवर  1972-73  में  क्षमता  यही  बताई  गई  है  ।

 मद्रास  एकक  को  1965  में  लाइसेंस  दिया  गया  था  कौर  इसकी  बिस्कुट बताने  की

 मान  शझ्रधिष्ठापित  क्षमता  9080  मी०  टन  बताई  गई  है  ।

 बनाने  की  पंजीकृत  क्षमता  निम्न  प्रकार है

 बम्बई  11,664  मी०  टन

 कलकत्ता  11,664  मी०  टन

 मद्रास  1,944  मी०  टन

 है  ह  23,328  मी०  टन

 बिस्कुट  बनाना  अनुसूचित  उद्योग  है  जबकि  कम्पनी  द्वारा  बनाये  जाने  वाली  अन्य  वस्तुए  जसे

 केक  कौर  रस्क  गैर-श्रनुसुचित  वस्तुएं  हैं  ।

 श्री  ज्योतिर्मय बसु  :  ब्रिटानिया  बिस्कुट  कम्पनी  के
 मद्रास  एकक  को  1200

 टन  वार्षिक
 का  लायसेंस प्राप्त  है  परन्तु  लगता  है  कि  उनका  उत्पादन  8000

 टन
 वार्षिक  उद्योग

 विकास  six  विनियमन  अधिनियम  की  धारा  16  में  स्पष्ट  उपबन्ध है  कि  केन्द्रीय  यदि

 चाहे  कायंवाही  कर  सकती है  ।  तो  सरकार  को  यह  कब  पता  चला  कि  यह  ब्रिटिश  एकाधिकार वादी

 बिस्कुट  कम्पनी  अपनी  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  से  कहीं  अ्रधिक  उत्पादन  कर  रही है
 कौर  पता  लगने

 पर  क्या  कार्यवाही की  गई  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मन्त्री  सी ०  यह  सच  है

 इस  कम्पनी  के  मद्रास  एकक  में  लाइसेंस  से  कहीं  अधिक  उत्पादन  शुभ्रा  एक  पाली की  उनकी

 प्राप्त  उत्पादन  क्षमता  1200  टन  कौर  यदि  वे  तीन  पालियों  में  भी  उत्पादन करें  ,  जिनका  कि  उन्हें

 अधिकार तो  भी  कुल  क्षमता  लगभग  3000 टन  बैठती  है  जबकि  इस  समय  वे  लगभग  9000  टन

 का
 उत्पादन

 कर  रही  हैं  ।  कम्पनी  ने  इस  एकक  की  अतिरिकत क्षमता  की  मंजूरी  देने  का  भ्रनुरोध

 किया  जिसे  ईस्वी  कार  किया  जा  चुका  उद्योग  विकास  ate  विनियमन  अधिनियम  के  अधीन

 उनके  विरुद्ध  काय  वाही  करने के  लिए  नोटिस  दिया  जा  चुका  उनका  उत्तर हाल  में  ही  प्राप्त
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 aft  ज्योति मंथ बसु
 :  मैंने

 पूछा  था  कि  सरकार  को  इस  ether  उत्पादन  का  कब  पत्ता

 इसका  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।  जैसे  ही  उन्हों  पता  उन्होंने  कम्पनी  के  विरुद्ध

 अधिनियम  के  अधीन  क्या  कार्यवाही  की  ?

 श्री  सी०  सुब्रह्मण्यम :  खेद  है  कि  मैं  ठीक  तारीख  न  बता  सकूंगा  ।  एक  या  दो  वर्ष  पुर्व  हमें  इसका

 पता  लगा  था  जब  उन्होंने  अ्रतिरिक्त  उत्पादन  के  विनियमन  का  अनुरोध  हमार  पास  भेजा  जिसे

 हमने  स्वीकार कर  दिया  है  ।  उक्त  भ्र धि नियम के  भ्रमित  कार्यवाही  करने हेतु  ही  हमने  उन्हें  नोटिस

 दिया  हुमा है  |

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  यह  नोटिस  कब  दिया  गया  ?  बिस्कुट  उद्योग  की  देश  में  कुल  उत्पादन

 क्षमता  सरकार  के  भ्रनुसार  लगभग  33,536 टन  है  ।  इसमें  से  ब्रिटेनिया  कम्पनी  की  प्रतिशतता

 कितनी  उन्हें  आटे  जैसा  acta  कच्चा  माल  50  पैसे  प्रति  किलो  की  दर  पर  कैसे

 मिल  जाता  है  जिससे  बिस्कुट  बना  कर  वे  10  रुपये  प्रतिकिलो की  दर  पर  बेचते  हैं  जिस  की  रहती

 श्राप कई  वर्षों  से  देते  ्र  रह  हैं  ?

 श्री  सी०  सुब्रह्मण्यम  :  संगठित  क्षेत्र में  कुल  उत्पादन  कौर  ब्रिटेनिया  बिस्कुट  कंपनी  में  इसका

 भ्रंश  इस  प्रकार है  :
 2

 ay
 ec

 faz
 हि  दै

 पन्न
 निया कुल  उत्पादन  बिस्कुट

 कम्पनी  का  भ्रंश

 1970  62,000  25,000

 1971  64,000  26,000

 1972  69,000  29,000

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  अ्रपनी  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  से  तिगुना  मि  करने  के  लिए  उन्हें  राजा

 कहां  से  मिलता है  ?  क्या यह  सच  नहीं  है  कि  भारतीय  कारखानों  को  काफी  घाटा  हो  रहा  है  कौर  उनकी

 उत्पादन  क्षमता  अप्रयुक्त  पड़ी  रहती  है  और  इसका  कारण  यही  है  कि  इस  ब्रिटिश  एका टीका

 कम्पनी  को  प्रगति  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  से  कहीं  भ्रमित  उत्पादन  करने  दिया  जा  रहा  है  ?

 श्री  ato  सुब्रहमण्यम  :
 मैं  मानता  हूं  कि  यह  विदेशी  प्रभुत्व  वाली  कम्पनी  है  कौर  इसीलिए

 हम  यह  सुनिश्चित  करने के  लिए  कार्यवाही  कर  रहे  हैं  कि  वह  भ्र पनी  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  से

 उत्पादन  न  करे  जिसका  भारतीय  कम्पनियों  पर  प्रभाव  पड़ता  है  ।  जैसा  मैने  पहले भरतीय

 कंपनियां  भी  लगभग  टन  वार्षिक का  उत्पादन  कर  रही  एसा  तो  है  नहीं  कि  वे  कोई  उ  उत्पादन

 ही  न  कर  रही  हों  ।

 श्री  ज्योति मंथ बसु  :  उन्हें  काट  की  सप्लाई  के  बारे  में  क्या  कहना  है  ?

 श्री  सी०  सुब्रह्मण्यम  :
 वे  उसे  खुले  बाजार  से  खरीदते  हैं

 ?  ।

 श्री  धामन कर  :  मंत्री  महोदय  के  अनुसार  यह  स्पष्ट  है  कि  ब्रिटेनिया  कंपनी  ने  नियमित  विस्तार

 किया  है  ate  सरकार  ने  उसे  नोटिस दे  रखा  है  ।  तो  afar काय  वाही  होने  तक़  क्या  सरकार उस
 पर

 प्रतिबन्ध  लगाएगी  कौर  उसे
 अपने  उत्पादन  कम  कौर  उचित  मूल्य  पर  बेचने  को  बाध्य  करेंगी  ?
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 श्री  सी०  सुब्रह्मण्यम  :  यदि  हम  इस  पर  भी  नियंत्रण  रखें  तो  हमें  एक  विपणन  संगठन  भी
 बनाना

 होगा  ।  हमने  नोटिस  दिया  gar  है  कौर  उनका  उत्तर  मिलने  पर  कार्यवाही  की  जाएगी ।  प्रभी

 संदेह  अभ्यावेदन  area  कि  इतने  श्रमिक  बेकार  हो  क्योंकि  उत्पादन  कम  किया  जा  रहा

 यह  बात  माननीय  सदस्यगण  ही  कहेंगे  ।  फिर  मैँ  प्रा श्वा सन देता  हं  कि  उनके  विरुद्ध  वर्तमान  विधि

 श्रतुसार  wa  की  जाएगी |

 श्री  पी०  आर०  भिनाय  :  क्या  ब्रिटेनिया बिस्किट  कम्पनी  को  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  के  अनुसार ही

 कच्चा  माल  सरकार  देगी  ?

 श्री  सी०  सुब्रहमण्यम :  वह  तो  उन्हें  खुले  बाजार  से  मिल  जाता  है  ।  सरकार  द्वारा  सप्लाई  करने  का
 तो  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  है  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  The  hon.  Minister  has  not  told  us  as  to  when  notice  was  served

 on  3ritan  tia  Biscuit  Company  and  when  their  reply  was  received.  I  would  like  to  know  whether

 hey  have  stated  any  reasons  for  ging  in  for  production  for  it  LEAL excess  of  their  licensed  capacity ? ALOE

 (interruptions)

 थ्री  ato  सुब्रह्मण्यम  :  जैसा  कि  में  बता  चुका  कम्पनी  ने  भ्र पने  अतिरिक्त  उत्पादन  के  नियमन

 के  लिए  maar  1972  में  )

 अध्यक्ष  महोदय  : श्री  ज्योतमंय  श्राप  मंत्री  महोदय  का  उत्तर मुझे  सुनने  नहीं दे  रहे
 श्राप

 हर  बार  में  ऐसे  ही  व्यवधान  डाला  करते  हैं  ।

 को  ato  सुब्रह्मण्यम  :  हमने  देखते  ही  उनकी  अर्जी  नामंजूर  कर  दी  है  रख  2-3-197  4  को  उन्हें

 नोटिस  दे  दिया  है  कि  उन्होंने  गैर-कानूनी  कार्य  किया  उनका  उत्तर  कभी  हाल  में  प्राप्त  हुमा  है  जिस

 cay  विचार हो  रहा  इसके  बाद  वर्तमान विधि  अनुसार  हर  संभव  कार्यवाही की  जाएगी  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मैं  आपको  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  फिर
 भी

 श्राप  बार  बार  खड़े  हो  जाते

 मैं  हर  बार  इसे  सहन  नहीं  करूंगा  ।  श्राप  अनुशासन नहीं  रखते  ।  मैं
 प्राकार

 इसकी  अनुमति  नहीं

 दूंगा  |

 डा०  सेन  विवरण  में  मद्रास  श्रौतं  दिल्ली  की  डबल  रोटी की  पंजीकृत

 क्षमता का  उल्लेख  है  ।  तो  क्या  श्रौद्योगिक विकास  मंत्रालय  नें  ईन  केन्द्रों  में  कभी  यह  पता  लगाया  है

 कि
 क्या  ब्रिटेनिया बिस्कुट  कम्पनी  द्वारा  वास्तव  में  डबलरोटी  बनाई  जाती  है  या  नहीं  श्र  यदि

 तो
 कितनी  इसका  स्पष्ट  उत्तर  चाहता  हूं

 ।  कलकत्ता के  बारे
 में

 मुझे  ठीक  पता  है  कि  यह  कंपनी

 वहां  एक  दिन
 भी  डबलरोटी  नहीं  बनाती  अपितु  इसके  नाम  पर  मिलने  वाला  गेहूं  कौर  श्राटा  सम्भवतया

 बिस्कुट  बनाने  के  काम  में  लाया  जाता  है  |

 श्री  सी०  सुब्रह्मण्यम  :  मेरे
 पास  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  वे  बंबई  में  लगभग  11,000

 कलकत्ता  में  11,000 टन  और  दिल्‍ली में  23,000 टन  डबलरोटी  बना  रहे  हैं  ।  मद्रास में  भी

 थोड़ी
 सी

 मात्रा  में
 वे

 डबलरोटी  बनाते  इसके  लिए  लाइसेंस की
 श्रावश्यकता

 नहीं  होती  क्योंकि  यह

 अ्रनुसूचित  उद्योगों  में  से  नहीं  वे  केवल  रजिस्टर  ही  कराते

 A2
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 पांचवें  योजना  मं ने  ट्रकों  के  मूल्य  उत्पादन  और  वितरण  के  लिये  मागं दर्शी

 सिद्धान्त

 *  632.  श्री  बसन्त  साठ  :  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  पांचवीं  योजना  में  आगामी  मौसम  के  लिये  उर्वरकों  के  मूल्य-निर्धारण

 उत्पादन भ्र ौर  वितरण  के  लिये  मागं  दर्शी  सिद्धान्त तैयार  किय ेहैं ;

 )  यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य बात  क्या  हैं  ;  ौर

 पांचवीं  योजना  में  कितनी  कमी  रहने  का  अनुमान  है श्रौर इससे पूरा करने इससे  पूरा  करने  के  लिये  क्या

 कायेबाह्दी  की
 जा  रही  है

 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  : डिगा \  से  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 जहां  तक  उर्वरकों  के  मूल्य  निर्धारण  भरोसा  वितरण  का  सम्बन्ध  है  क

 की स  ही  सुस्पष्ट  नीतियां  हैं  जिनका
 कि

 पिछले  वर्षों  में  विकास  gat  कौ

 अमोनियम  ताइरे
 और

 सल्फेट  मोतिया  तीन  महत्वपूर्ण  उर्वरकों  की  कीमतों  पर  ah

 नियंत्रण
 है  कौर  किसानों को  भ्रमित  कीमत  पर  इनकी  बिक्री  कानून के  अन्तर्गत  एक  अपराध

 पोटाश  सारी  श्रायात  होती  है  ake  इसकी  कीमत  सरकार  द्वारा  निर्धारित  की  जाती

 उसा
 को

 fing  जातों  को  wicca  सरता  पारत  आ  oe

 सूत्र  के  निश्चित  करती  ऐसे  सभी  आयात  किए  गए  जिनकी कृषि  मंत्रालय

 द्वारा  परिचालित  केन्द्रीय  उर्वरक  पूल  व्यवस्था  करता  की  कीमतें  पुल  निर्धारित करता  है
 शर  गैर-तियंब्रित  उर्वरकों  की  कीमतों  पर  प्रभावी  रोक  का  काम  भी  करता

 aaa  किए  हुए  उर्वरकों  के  वितरण  के  लिए  आबंटन  कुछ  वस् तुझ ों

 से  सम्बन्धित  खास  कमोडिटी  बोर्डों  की  छोटी-छोटी  मात्नाश्यों  के  राज्य  सरकारों  को

 किया  जाता  राज्य  को  निर्देश  दिया  गया  है  कि  इस  प्रकार  उनको  श्राबंटित्त

 ही  उर्वरकों  का  वितरण  वे  सहकारी  समितियों  कौर  दूसरी  सार्वजनिक  संस्थागत  एजेंसियों

 के  माध्यम  से

 जहां  तक  देशी  तरीके  से  उर्वरकों  के  उत्पादन  का  प्रश्न  है  निर्माताओं  से  अ्रपेक्षा  की

 जाती  है  कि  वे  खास  राज्यों  संघशासित  क्षेत्रों  को  निर्दिष्ट  मात्राएं  बेचे  ।  राज्य  में  आन्तरिक

 वितरण  ata  पर  छोड़  दिया  गया  ।  वैसे  उपलब्ध  उर्वरकों  जिसमें  आयातित

 उकेरा  सम्मिलित  के  समान  वितरण  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कृषि  मंत्रालय  खरीफ

 तथा  रबी  मौसमों  से  पूर्वी  क्षेत्रीय  सम्मेलनों  में  सम्पूर्ण  देश  के  लिए  समन्वित  संभरण  योजनाएं

 तैयार  करता

 योजना  में  उर्वरकों  के  उत्पादन  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  जाती  है  विभिन्न  निवेशों

 की  व्यवस्था  द्वारा  वर्तमान  क्षमता  से  अधिकतम  उत्पादन  की  प्राप्ति  के  उपायों  के  अतिरिक्त
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 योजना  में  सार्वजनिक  तथा  निजी  दोनों  में  अतिरिक्त  क्षमता  के  सुजन  व्यवस्था

 इन  कार्यक्रमों  की  वार्षिक  योजनाओं  के  तैयार  किये  जाने  की  अवधि  वर्ष-प्रतिवर्ष  आघार  पर

 समीक्षा  की  जाती

 1974-75 के  लिए  निर्धारित  किए  गए  उत्पादन  कार्यक्रम  के  अनुसार  किए  गए  उत्पादन  कार्यक्रम

 के  अनुसार  नाइट्रोजिनियस  उकेरा  का  उत्पादन  बढ़कर  15  लाख  टन  नाइट्रोजन  तथा  फास्फेटिक

 का  उत्पादन  4  लाख  टन  हो  जाने  की  आशा हैं जबकि हैं  जबकि  1973-74 में  नाइट्रोजन

 10.78  लाख  टन  तथा  प्रो  3.23  लाख  टन  था  ।

 वर्तमान  अनुमानों  के  अनुसार  उत्पादन  तथा  खपत  के  wa  को  पुरा  करने  के  लिए

 उर्वरकों  का  आयात  निम्नांकित  है

 कवक कि  अ  ह

 लाख  में  )
 ललित  HR  SO  OR  SS  SS

 खपत  के  भ्रनुमान  उत्पादन के  अ्रनमान  अन्तर

 ्  oni yn  ei i  ल  A  cas

 एन ०
 तनि

 | ह  | To  के०  एन ०
 q  fo
 ny

 पी०  के ०
 a ye  Se  NS  em

 1974-75  29  70  9  40  5  .16  15  00  4  00  14  70  5  40  16

 6  50  20  00  7 1975-76  34  00  10  35  30  14  00  05  50

 1976-77  39  10  12  40  7.50  27  00  8  60  12  10  vw  80  7.50

 1977-78  495  00  14  95  8  .  60  30  00  10  20  15  00  75  8.60

 1978-79  52  00  18
 00  10  00  40  00  12  00  12  00  00  10  00

 AS  A  A SS  SRS  SED  CR  CD  ce  LS YS  es  व  NS  SRE

 जैसा  कि  ऊपर  दर्शाया  गया  खपत  शौर  उत्पादन  के  बीच  अन्तर  को  यथा-संभव

 बहुत  हृद  तक  श्रायात  से  पुरा  किया  जाएगा
 ।

 इसके  पांचवीं  योजना  में  स्थानीय  खाद

 संबंधी  संसाधनों  के  विकास  के  लिए  बिशेष  स्कीम  स्वीकृत  की  गई  स्कीम  के  aaa

 तीन  लाख  से  अधिक
 की

 प्रा बादी  के  चुने  हुए  45  नगरों  में  यांत्रिक  खाद  के  संयंत्र  स्थापित

 किए  जाएंगे  ।
 स्कीम  के  गोबर  गैस  संयंत्रों  की  स्थापना  किए  जाने  तथा  उसके

 साथ  ही  मल  श्र  wee  पानी  के  उपयोग  के  कार्यक्रम  भी  प्रारम्भ  किए  जाएंगे  ।

 श्री  बसन्त  साठे  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  चौथी  पंचवर्षीय  योजना वधि  के  दौरान

 उर्वरकों  के  उत्पादन  में  काफी  कमी  हुई  जो  कि  मुख्य  रूप  से  स्थानीय  निर्माताश्रों  द्वारा
 उपकरणों  की  सप्लाई  में  निर्माण  सामग्री  की  कमी  कौर  fared  ७ ी
 नैवेली  और  दे फर्कट  शादी  वर्तमान  एककों  के  wean  रख-रखाव  जैसे  मानवी  कारणों से

 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  चौथी  योजनावधि  में  नाइट्रोजन  उर्वरकों  का  उत्पादन
 लक्ष्यों  से  50  प्रतिशत  कम  कौर  जैसे  अरन्य  उर्वरकों  के  मामले  में  60.5  प्रतिशत

 के  लगभग  कम  हुआ
 ?

 क्या  यह
 सच

 नहीं  है  कि  इस  कमी  के  कारण  हमें  चौथी  पंचवर्षीय
 योजना वधि  में  लगभग  429.  52  करोड़  रुपये  के

 मुख्य  के  उवेरकों  का  ara  करना  पड़ा ?
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 श्री  सोहन  धारिया  :  ag  सच  है  कि  उर्वरकों  उत्पादन  चौथी  पंचवर्षीय  योजनावधि

 में  बहुत  ही  कम  हुआ
 ।

 हमने  इसको  गंभीरता  से  लिया  परंतु  इस  सदन  को  यह  जान  कर

 प्रसन्नता  होगी  fe  उवंरक  उत्पादन के  प्रत्येक  एकक  के  meq  के  लिए  ग्रुपों  की

 नियुक्ति की  गई  थी  ate  1974-75  के  दौरान  प्रधान  चालू  वर्ष  में  ara  है  कि  उत्पादन
 19  लाख  टन  से  लगभग  26-27  लाख  टन  तक  बढ़  जहां  तक  हमारी

 तारों  और  उत्पादन  का  सम्बन्ध  पांचवीं  योजना  के  शेष  वर्षों  के  सम्बन्ध  मैंने  विवरण

 में  उल्लेख  कर  दिया  मैं  माननीय  सदस्य  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  इस  के  अनेक

 कारण  जैसा  कि  उन्होंने  कहा  है  हम  इन  सभी  पतलूनों  पर  विचार  कर  रहे

 परन्तु  इसके  साथ  ही  मैं  सदन  के  ध्यान  में  यह  बात  भी  लाना  चाहता  हूं  कि  हाल  ही  के  तेल

 संकट  ने  हमारे  रास्ते  में  बहुत  बड़ी  कठिनाई  खड़ी  कर  दी  हम  इसका  समाधान  करने  के

 लिए  भी  प्रयास  कर  रहे

 शी  बसन्त  साठ  :  माननीय  मंत्री  ने  भ्र भी  कभी  तेल  संकट  का  उल्लेख  किया  परन्तु

 क्या  वे  जानते  हैं  कि  यद्यपि  हमने  उर्वरकों  एवं  पेट्रो-रसायनों  के  लिए  अधिक  नैप्था  प्राप्त  करने

 के  विचार  से  पेट्रोल  का  मूल्य  बढ़ा  दिया  स
 परन्तु  हम  वर्तमान  क्षमता  का  समुचित  अथवा

 पर्याप्त  उपयोग  नहीं  कर  रहे  अरब  हमें  बताया  गया  है  कि  हमारे  पास  नैप्था  शझ्रावश्यकत्ता

 से  फालतू  है  कौर  हम  उसका  निर्यात  करने  पर  विचार  कर  रहे  क्या  को  इस  की

 जानकारी  है  ?  यह  arr  के  समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  gar  मेँ  यह  जानना  चाहता

 हूं  कि  सरकार  का  इस  बारे  में  क्या  विचार  क्या  वह  नैप्था  का  उर्वरकों  के  उत्पादन

 के  जिसकी  देश  को  बहुत  alan  आवश्यकता  उपयोग  करेंगे  अथवा  क्या  वह  नैप्था

 का  निर्यात  करने  की  बात  सोच  रहे

 श्री  मोहन  मारिया  :  जब  तक  कि  हम  नैप्था  के  उपयोग  की  क्षमता  को  बढ़ा  न

 एक  माननीय  सदस्य
 :

 झपने  कहा  था  कि  उसे  इस  वर्ष  बढ़ा  रहे

 श्री  मोहन  मारिया  मैंने  कहा  है  कि  इस  वर्ष  के  दौरान  हम  उत्पादन  में  लगभग  सात

 लाख  टन  की  वृद्धि  के  लिए  प्रयत्न  कर  रहे  यदि  हम  met  क्षमता  बढ़ायें  तो  निश्चित

 रूप  से  हम  इसका  उपयोग  करेंगे  ।  परन्तु  विदेशी  मुद्रा  के  संकट  को  देखते  हुए  इसे  निर्यात

 करने  के  स्थान  पर  wer  कोई  विकल्प  नहीं  है  ।-

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  रासायनिक  उर्वरकों  की  कमी  को  देखते  क्या  सरकार

 न् द् गाबर- गैसਂ  संयंत्रों  की  स्थापना  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही  है  ae  यदि  हां  तो  क्या

 सरकार  उक्त  प्रकार  के  संयंत्रों  की  स्थापना  करने  वालों  को  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  वित्तीय

 सहायता
 जैसी  विभिन्न  सुविधाएं  देने  के  प्रश्न  पर  विचार  करेगी

 ?

 योजना  मंत्री  डी०  पी०  :  इसमें  कोई  शक  नहीं  कि  हमें  1974-75  में

 उर्वरक  संकट  का  सामना  करना  पड़ेगा  कौर  यदि  wrt  की  विश्व  की  प्रवृत्तियां  बनी  रहीं  तो

 मुझे  डर  है  कि  यह  कमी  बनी  रहेगी  ak  art  वाले  कुछ  समय  तक  चलती  रहेगी

 हमने  अपने
 उत्तर  में  कृषि  में  उत्पादन  स्तर  पर  .  रनों  की  कमी  के  विभिन्‍न

 पतलूनों  का  सामना  करने  के  लिए  वैकल्पिक  नीति  की  आवश्यकता  का  संकेत  दिया

 }0
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 इस  बारे  में  गोबर  गैस  संयंत्रों  उनकी  अधिक  संख्या  में  स्थापना  ale  के  कुछ  उ

 परन्तु  इसके  हमने  सिफारिश  की  है  कि  कम्पोस्ट  ।  मेरे  पीछे

 की  झोर  से  भी  एक  अनुपूरक  प्रश्न  गया है  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  मेरे  कुछ  सहयोगी

 कृषि  में  भी  रुचि  रखते

 परन्तु  हम  भूमि  की  उकेरता  को  बढ़ाने  के  लिए  हरी  खाद  स्वदेशी

 fat  के  उपयोग  पर  भी  बल  दे  रहे  इन  कुछ  उपायों  पर  हमें  समन्वित  ढंग  से

 यापक  रूप  से  काम  करना

 Dr.  Laxmi  Narain  Pandeya  :  There  is  a  mention  in  the  statement  about  the  gap  in  demand.

 and  supply  position  during  the  coming  years.  This  gap  is  very  wide.  Certain  measures  have  also

 been  suggested  to  meet  this  gap.  Importance  has  been  attached  to  imports  in  this  regard.  There

 is  plenty  of  raw  material  and  new  plants  are  also  being  set  up  in  the  country.  Will  it  not  be

 possible  to  set  up  any  Fertilizer  Plant  in  the  country  during  the  coming  five  years,  so  that  our  needs

 could  be  fulfilled?  There  is  no  mention  in  this  regard  in  the  statement  In  additicn,  is  it  not

 possible  to  increase  the  production  capacity  of  the  present  plants  to  mect  this  shortage?  Hon

 Minister  may’  please  explain  this

 श्री  डी०  पी०  धर  जहां  तक  आयात  का  प्रश्न  इसमें  सन्देह  नहीं  कि  हमें  कुछ

 उवेरकों का  आयात  करना  परन्तु  var  साथ  हमने  कुछ  वर्तमान  संयंत्रों की

 क्षमता का  विस्तार  करने  के  साथ  साथ  सरकारी  एवं  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  नए  उर्वरक  संयंत्र

 स्थापित  करने  के  लिए  भी  कदम  उठाए

 जब  माननीय  सदस्य  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  vars  संयंत्रों  के  कार्यनिष्पादन  का  उल्लेख

 करते  हुए  उनकी  समीक्षा  की  तो  अवश्य  कहूंगा कि  काफी  संख्या  में  उवंरक  कारखानों

 की  स्थिति  में  सुधार  gat  सुन्दरी  एवं  जैसे  कुछ  ऐसे  कारखाने  एवं  एकक

 जैसा  कि  माननीय  सदस्य  स्वयं  जानते  जिनका  पूरी  तरह  पुनरोद्धार  किया  गया  उदाहरण

 के  रूप  नांगल  में  हमारा बहुत  ही  सुन्दर  कारखाना है  परन्तु  बिजली की  कमी  के  कारण

 उसकी  पूर्ण  क्षमता  का  उपयोग  हम  नहीं  कर  पाये  यह  कारखाना
 100

 प्रतिशत  से

 अधिक  क्षमता  पर  चल  रहा  था  ।  यह  सब  कारण  उर्वरक  उद्योग  के  सरकारी  क्षेत्र  के  उत्पादन

 लक्ष्यों  की  प्राप्ति  में  रुकावट  डाल  रहे  परन्तु  यह  स्थिति  का  वास्तविक  चित्र  नहीं  है  ।

 यदि  माननीय  सदस्य
 की  इस  बात  में  रुचि  हो  तो  मैं  उन्हें  बताना  चाहूंगा  कि  सरकारी  क्षेत्र  में

 5  एकक  स्थापित  किए  जा  रहे  हैं  कौर  सहकारिता  एवं  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  लगभग  7  नये

 एककों  की  स्थापना  शारिवा  विस्तार  किया  जाना  है  ।

 श्री  नबल  किशोर  क्या  विवरण  में  oat  के  सम्बन्ध  में  जो  आ्रांकड़े  दिए  गए  हैं

 उनके  बारे  में  फर्टिलाइजर  एसोसिएशन  साफ
 इंडिया

 ae
 योजना  आयोग  में  कोई  मतभेद

 दूसरे  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  कया  मंत्री  महोदय  कौर  योजना  शझ्रायोग  को  पता  है  कि

 हरी  खाद  के  बीज  देश  में  उपलब्ध  नहीं  हैं
 ?

 क्या  यह  बहुत  ही  आवश्यक  वस्तु  है  परन्तु  देश

 में  उपलब्ध  नहीं है  ?

 + + श्री  डी०  पी०  धर
 मुझे  फर्टिलाइजर  एसोसिएशन  श्राफ  इंडिया  द्वारा  व्यक्त  विचारों

 का  झ्राधार  मालूम  परन्तु  मुझे  इतना  पता  है  कि  हमारे  पास  उपलब्ध  आंकड़ों  के  अनुसार
 देश  में  उकेरा की  कमी  होगी  ।  जहां  तक  खाद  के  बीजों  का

 संबंध  मैं  इस  की  झोर
 माननीय कृषि  मंत्री

 का  ध्यान  शआ्राकर्षिक  करूंगा
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 Constitutional  Sanctions  behind  composition  of  planning  commission

 *633.  Shri  Bibhuti  Mishra  :  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  status  and  composition  of  the  Planning  Commission  have  no  constitutional
 Sanctions

 (b)  if  so,  whether  for  this  reason,  various  Central  Ministries  and  State  Governments  do  not
 attach  much  importance  to  the  uggestions  of  the  Commission;  and

 (८)  if  so,  wacther  there  is  slow  pace  of  progress  in  the  implementation  of  the  Gandak  Project
 Dur  ria  bridge  and  other  projects  sanctioned  by  the  Centre?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  मारिया )  से  .  एक  विवरण

 संलग्न  है  ।

 विवरण

 योजना  आयोग  का  गठन  भारत  सरकार  के  दिनांक  15  1950 के  संकल्प

 संलग्न  के  अनुसार  किया  गया  था
 ॥  में  रखा  गया

 ।
 देखिए  संख्या

 एल०  ao  6668/74]  जैसा  कि  संकल्प  के  पैरा  6  में  बताया  गया  योजना  श्रायोग की

 सिफारिशें  केन्द्रीय  सरकार  के  मंत्रालयों  और  राज्य  सरकारों  से  निकट  से  जानकारी  प्राप्त  कर

 तथा  उनसे  पराग्वे  कर  तैयार  की  जाती  उन  पर  निर्णय  लेने  तथा  उन्हें  कार्यान्वित  करने  की

 जिम्मेदारी  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकारों  उल्लिखित  या  aa  परियोजनाओं

 के  कार्यान्वयन  की  प्रगति  से  योजना  श्रायोग  के  दर्जे  कौर  गठन  का  कोई  संगत  सम्बन्ध  नहीं

 at

 Shri  Bibhuti  Mishra  Sir,  Iseek  your  protection  You  may  go  threugh  the  questicn  and  the
 answer.  You  just  see  whether  the  question  has  been  answered  in  thestatement?  Ycu  go  through
 both  of  them  and  let-us  know  whether  the  statement  contains  the  answer  to  the  questicn

 Mr.  Speaker  :  It  is  a  very  lengthy  reply
 Shri  Bibhuti  Mishra  :  You  just  go  through  it  and  see  whether  the  statement  contains  the  reply

 to  the  question  or  not  ?  है  it  does  not  contain  the  reply,  my  question  may  be  held  over  for
 some  other  day.  The  Hon.  Minister  may  reply  to  it  on  some  other  day

 Mr.  Speaker :  A  part  of  your  question  has  been  replied  to.

 Shri  Bibhuti  Mishra ;  No  part  of  the  question  has  been  replied  to.  You  may  please  go  through
 It.  My  question  is  whether

 Planning
 Commission is  a  constitutional  body  or  not?  He  should

 give  a  categorical  reply  in  ‘yes’  or  My  second  question  is  ‘If  so,’  whether  for  this  reason,
 Various  Central  Ministries  and  State  Governments  do  not  attach  much  importance  tothe  sugges-
 tions  of  the  Commission.  My  third  question  is,  whether  there  is  slow  pace  of  progress  in  the
 implementation  of  the  Gandak  Project,  Dumaria  Bridge  and  other  Projects  sanctioned  by  the
 Centre  These  questions  have  not  been  replied  to

 योजना  मंत्री  श्री  डी०  पी०  मैं  क्षमा  हूं  कि  उत्तर  में  स्पष्ट  नहीं  किया

 गया  कि  पाठक  कौर  डूमरिया  दोनों  परियोजनाओं  के  पुरा  करने  के  क्या  कारण  थे

 दुर्भाग्य  से  इन  दोनों  परियोजनाओं  का  दुःख भरा  इतिहास

 में  इस  बात  को  भी  स्वीकार  करता  हूं  कि  विभिन्न  कारणों  कुछ  पत्रिकायें कुछ

 इन  परियोजनाश्रों  को  पुरा  करने  में  पर्याप्त  विलम्ब  gr
 Shri  Bibhuti  Mishra:  Sir,  the  Hon.  Minister  has  stated in  para  6;  to  evaluate  from  time  to  time

 the
 Progtees

 achieved in  the  execution  of  each  stage  of  the  Plan  and  recommend  the  adjustments
 of  policy  and  measures  that  such  evaluation  may  show  to  be  necessary  and  make  such interim
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 Or  ancillary  recommendations  as  appear  to  it  to  be  appropriate  either  for  facilitating  the  dis-

 charge  of  the  duties  assigned  to  it,  or  on  a  consideration  of  the  prevailing  economic  conditions,
 current  policies,  measures  and  development  programmes,  or  on  an  examination  of  such  specific

 problems  as  may  be  referred  to  it  for  advices  by  Central  or  State  Governments.  In  addition

 some  other  things  are  also  mentioned.  May  I  know  whether  Panning  Commission  which  was

 Created  through  a  Resolution  and  when  some  work  was  entrusted  to  it,  it  has  consulted  the

 Bihar  Government  about  these  Projects?  If  it  did,  what  was  the  reply  given  by  the  Bihar  Govern-~-
 Ment  about  the  delay  in  the  matter  and  the  reasons  given  about  the  delay?  Or  they  did  not  give

 money?  If  the  money  was  given  did  they  not  implement  the  scheme?  What  is  the  reply  of  the
 Minister  in  this  regard?

 Shri  0.  P.  Dhar  ६  Sir,  it  is  a  fact  that  there  has  been  much  delay  in  the  completion  of  both  the

 Projects  and  when  we  made  assessments  with  regard  to  different  proposals,  we  asked  the  Govern-
 ment  of  Bihar  the  reasons  for  the  delays  in  the  projects.  T  know  Shri  Bibhuti  Mishra  is  more  fami-
 liar  than  myself  with  the  reasons  for  the  delay  and,  therefore,  I  do  not  want  to  repeat  these  things.
 But  it  is  a  misforturne  that  both  these  projects  eould  not  be  completed  in  time  and  for  this  I  have

 already  expressed  regrets  in  the  House.

 ‘Shri  Bibhuti  Mishra  :  The  thing  is  that  I  may  be  knowing  these  things  but  I  have  no  powers.
 The  powers  rest  in  their  hands  or  in  the  hands  of  the  Government  of  Bihar.  We  have  only  powers
 to  put  questions  inthe  House.  Itis  being  saidin  the  country  that  Democracy  is  failing  in  the

 country.  May  I  know  from  the  Minister  when  theSe  two  projects  would  be  taken  over.  About  one
 sch2m:,  the  Minister  had  stated  that  the  Gandak  Project  would  be  taken  over  in  March.  It  is
 now  10th  April.  By  what  time  it  would  now  be  taken  over?  The  Minister  had  told  me  that  as  _  this
 scheme  was  also  connected  with  Nepal,  and  U.P.  and  Bihar  Governments,  it  would  be  taken

 Over  by  the  Central  Government  during  March.  May  I  know  when  the  assurance  would  be
 fulfilled?

 Shri  D.  P.  Dhar  $  I  think  that  the  rest  of  failure  of  democracy  in  this  regard  is  baseless.  But
 this  is  a  fact  that  there  has  been  some  delay  in  the  completion  of  these  two  projects.  व  went
 to  submit  for  his  information  that  a  Development  Board  has  been  constituted  few  days
 ago  with  regard  to  Gandak  and  a  physical  programme  has  been  prepared  so  that  the  project  could

 be  completed  according  to  that  programme.

 Shri  Bibhuti  Mishra  :  Are  they  taking  over  it  or  not?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रश्न  काल  समाप्त  ।

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 Written  Answers  to  Questions

 राव  तुलाराम  की  स्मृति  में  डाक  टिकट
 *  629:  श्री  मुख्तियार  सिह  मलिक

 :
 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  1857
 के  एक  महान  स्वतन्त्रता  राव  तुलाराम  की  स्मृति में  वर्ष  19 7  4  में

 उनके  जन्म  दिन  पर  डाक  टिकट  जारी  किए  जाने  की  सम्भावना  ak

 सरकार  का  विचार  राव  तुलाराम  की  स्मृति  में  डाक-टिकट  कब  जारी  करने
 का

 संचार  मंत्री
 के०

 ब्रह्मानन्द
 :

 जी  नहीं  ।

 तला रोम राव  हि  दे  दि  हि
 की  स्मृति  में  डाक-टिकट  जारी  करने  का  कोई  प्रस्ताव  विभाग  के

 विचाराधीन नहीं
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 वीणा

 मोकोकचुंग जिले  में  इम्पुर  के  समीप  विद्रोही  नागाओं  हारा  गोली  चलाने  से  केन्द्रीय

 रिज  पुलिस  के  सिपाहियों की  मृत्यु

 *634.  थी  तरुण  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  14  1974  को  मोको  कचुंग  जिले  में  लम्पुर  के  निकट  विद्रोही

 नागरिकों  ने  केन्द्रीय  ford  पुलिस  के  तीन  सिपाहियों  की  हत्या  कर

 क्या  सरकार  ने  विद्रोही  निगाहों  से  बातचीत  करने  का  निर्णय  किया  है

 यदि  तो  कब  तक  बातचीत  किये  जाने  की  सम्भावना

 रिजर्व गृह  मंत्री  उमाशंकर  जी  श्रीमान ।  परन्तु  केन्द्रीय

 पुलिस  के  तीन  कर्मचारी घायल  हुए  थे  कौर  अस्पताल  में  उनकी  हालत  में  संतोषजनक  सुधार

 हो  रदा

 जी  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रसारण-सुविधाओं  की  व्यवस्था

 *  635.  श्री  बी०  के०  दास चो धरी  :  कया  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 au  करेंग कि

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रसारण  सुविधाएं  की  व्यवस्था  करने
 के

 लिए  कार्यवाही  की  है  अथवा  कुछ  उपायों  पर  विचार  किया  ताकि  कृषि  की  उत्तम

 परिवार  नियोजन  ate  योजना  की  परियोजनाओं  तथा  अन्य  सरकारी  नीतियों  की

 कार्यान्वित  में  जनता  के  सहयोग  संबंधी  सरकारी  नीतियों  का  प्रचार  किया  जा

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें

 सुचना और  प्रसारण  मंत्री  आई०  के०  गुजराल )

 ग्रामीण  जनता  के  लिए  मुख्य  कार्यक्रम  ate  ake  गृहਂ  कार्यक्रम

 देहाती  कार्यक्रम  आकाशवाणी  के  सभी  केन्द्रों  से  प्रसारित  किये  जाते  हैं  और  कृषि  ak

 गृह  कार्यक्रम  31  केन्द्रों  से  प्रसारित  किए  जाते  हैं  ।  ये  कार्यक्रम  कौर  बातों  के  साथ-साथ  सरकार  की

 नीतियां  प्रचारित  करने  के  अतिरिक्त  उन्नत  परिवार  स्वास्थ्य कौर  स्वास्थ्य

 अल्प
 wife  के  क्षेत्रों  में  सूचना  देते  हैँ  तथा  योजना  की  विभिन्न

 योजनाओं की  कार्याऩ्वित  में  जनता  का  सहयोग  मांगते

 Implementation  on  Employment  Scheme in  State  under  half-a-million  Jobs’  Programme

 *636.  Shri  Jagannathrao  Joshi  :  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to  state

 (a)  the  progress  .imade  so  far,  State-wise,  in  the  implementation  of  the  half-a-million  Jobs

 scheme:  and

 (b)  the  percentage  of  permanent  employment  to  the  total  employment  apportunities  provided
 under  this  scheme?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry
 af ane

 (Shri
 Mohan

 Dharia) :  (8)  and  (b).  A  statement
 s  laid  on  cha  Table  of  the  House.  in  Lib,  Sec.  No.  L.T.  6669/74].
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 कााकाालाकााकालकयनययनਂ

 चमड़ा  eater  छोटे  उद्योगों  को  सहायता

 हैं  637.  श्री  आर०  alo  स्वामीनाथन  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  चमड़ा  कमाने  वाले  छोटे  उद्योगों  को  तकनीकी  वित्तीय  कौर  प्रतीकात्मक

 सहायता  देने  का  प्रस्ताव  किया  है  ताकि  वे  पुरी  तरह  न  कमाए  हुए  चमड़े की  भ्रमित  मात्रा

 पुरी  तरह  कमाकर  निर्यात  के  लिए  तैयार  कर

 क्या  चमड़ा  कमाने  वाले  छोटे  उद्योग  इस  प्रस्ताव  से  सहमत
 शौर

 यह  सहायता  कब  तंक  दी  जायेगी  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  (att  सी०
 :

 आशा  है  कि  इस  प्रस्ताव  पर  चमड़ा  कमाने  वाले  छोटे  उद्योगों  में  लगे  व्यक्तियों
 की  प्रतिक्रिया  अनुकूल  ही  होगी

 चमड़ा  कमाने  के  लघु  एककों  को  सभी  प्रकार  की  अपेक्षित  सहायता  लघु  उद्योग

 विकास  संगठन  के  लघु  उद्योग  सेवा  संस्थान  के  विस्तार  कर्मचारियों  तथा  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग

 निगम  द्वारा  की  जाती

 सशस्त्र सेना  के  विकलांगों  के  रोजगार  के  लिए  सरकारी  तथा  गेर  सरकारी  क्षेत्र  में  स्थानों  का

 आरक्षण

 *  638.  शी  पी०  के०  चन्द्रभान  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  किः

 सरकार  का  विचार  सदन  के  समक्ष  एक  ऐसा  विधेयक  लाने  का  है  जिसके  द्वारा

 सरकारी  प्रौढ़  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  नियोजकों  के  aw  यहां  कुछ  प्रतिशत  स्थानों  को

 सशस्त्र  सेना  के  विकलांगों  के  लिए  श्रारक्षित  करना  अनिवार्य  बनाया  जा  कौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई

 गह  मंत्रालय  तथा  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री
 (eft  राम  निवास  :

 तथा  सामान्यतया  शारीरिक  रूप  से  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  सरकारी

 तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  में  पदों  का  are  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  उपयुक्त  विधान

 नियमित  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही

 नये  टायर  कारखानों  को  मूल्य-नियन्त्रण से  छूट

 *639.
 श्री  निहार  mest

 :
 क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सकी

 क्या  टायर  उद्योग  तथा  विभिन्न  मंत्रालयों  के  प्रतिनिधियों  की  हाल  ही  में  बुलाई

 गई  बैठक  में  नये  टायर  कारखानों  के  मूल्य-नियन्त्रण  से  छूट  देने  के  लिए
 तब

 दिया  गया

 यदि  at,  तो  क्या  निर्णय  किये  गये  ?
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 =

 आद्योगिक विकास  तथा  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०  सुब्रमण्यम
 )

 और  उद्योगों  के  प्रतिनिधियों  से  पांचवीं  के  टायर  तथा  ट्यूब  सम्बन्धी  कार्यक्रमों

 पर  विचार  विमश  करने  हेतु  13  1974  को  योजना  में  एक  बैठक  हुई  थी

 जिसमें  नये  टायर  कारखानों  को  मूल्य  नियन्त्रण  से  छूट  देने  के  सम्बन्ध  में  सुझाव  दिया  गया

 सुझाव  पर  कोई  एक  मत  नहीं  था  ।

 केरल  में  आदिवासियों  भर  पिछड़ी  जातियों  के  लिये  रिहायशी  मकान

 640.  श्रीमती  भादंवि  तन कप् पन :  क्या
 गृह  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  केरल  राज्य  में  वनि का कृप प्रादिवासियों  भोर  सदा

 पतियों  के  लिए  कितने  रिहायशी  मकान  बनाने  का  प्रस्ताव  कौर

 क्या  चौथी  योजना  में  इस  प्रयोजन  हेतु  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त हो  गये  हैं

 ae  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 गह  मंत्रालय  तथा  कार्मिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास

 चौथी  योजना  में  शभ्रनुसूचित  जातियों  के  लिए  663  मकानों  ौर  अनुसूचित

 जनजातियों  के  लिए  314  मकानों  का  निर्माण  gar  जबकि  लक्ष्य  क्रमश  1000  मकानों

 533  मकानों  का  था  ।  चौथी  योजना  में  कमी  के  कारण  शौर  पांचवीं  योजना  में  निर्माण

 के  लिए  लक्ष्य  राज्य  सरकार  से  मालम  किये  जा  रहे

 प्रौद्योगिकीय  अपर्याप्तता  के  कारण  उद्योगों  में  क्षमता  का  कम  उपयोग

 के  641.

 थी  ako  ईश्वर  रेड्डी  iz
 विकास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा

 करेंगे कि

 क्या  गैर-सरकारी  एवं  सरकारी--दोनों  क्षेत्रों  के  इंजीनियरिंग  उद्योगों  में  क्षमता

 के  कम  उपयोग  का  मुख्य  कारण  प्रौद्योगिकी  आधार  की  अपर्याप्तता  कौर

 प्रौद्योगिकीय  आघार  का  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही

 करने का

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०  (

 और  भारत  में  इंजीनियरिंग  उद्योगों  का  प्रौद्योगिकीय  आधार  सामान्यतया  पर्याप्त  ही

 जब  कभी-कभी  दृष्टिगोचर  होती  है  तो  उद्यमियों  तथा  इंजीनियरों  एककों  को  अन्य  बातों
 Ss
 क  साथ-साथ  विदेशों  के  विख्यात  फर्मों  से  सहयोग  करने  की

 प्रयुक्ति  प्रदान  करके
 .

 उन्हे
 उपयुक्त  रीति  से  डिजाइन  तथा  विकास  परियोजनाओं  में  सहायता  प्राप्त  करने

 कीं  प्रदान  कर  दी  जाती

 भारत-रुस  उपग्रह  परियोजना

 642.  श्री  पी०  पंगा देव

 शी
 एम  शिवप्पा  क्या  अन्तरिक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 (=)  कया  भारत  रुस  की
 उपग्रह  परियोजना

 के
 कार्य

 के
 समन्वय  के  लिए  एक

 रुसी
 दल

 ने  जनवरी
 1974  में  भारत  दौरा  किया
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 Written  Answer  April  10,  1974

 यदि  at,  तो  क्या  भारतीय  उपग्रह  से  area  सामग्री  एकत्र  ने  के  लिए  दो

 स्टेशन  स्थापित  किये  जाने  कौर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  मंत्री  तथा  अंतरिक्ष  मंत्री  दर्दीला  गांधी  )

 और

 भारतीय  वैज्ञानिक  उपग्रह  से  आंकड़े  प्राप्त  करने  के  लिए  दो  स्टेशन  स्थापित  किए

 जिनमें  से  एक  श्रीहरिकोटा में  और  दूसरा  मास्को  के  निकट  होगा  ।  श्रीहरिकोटा के  स्टेशन  में  उपकरण
 और  कर्मचारी  पुर्णतया  भारतीय  होंगे  ।  areal  के  निकट  के  स्टेशन  की  स्थापना  सोवियत  संघ

 की

 विज्ञान  श्रकादमी  द्वारा की  जा  रही  परन्तु  इस  स्टेशन  के  लिए  टेप-रिकार्डर की  व्यवस्था  भारत  द्वारा

 की  ताकि  ५  रिकार्ड करने  के  लिए  बिल्कुल  वही  फार्मेट  जैसा  कि  श्रीहरिकोटा  में  है

 इन  दोनों  स्टेशनों  में  टेलीकमांड-सुविधाओं  का  निर्माण  भारत  करेगा  कौर  सारा  नियंत्रण
 भारतीय

 अधिकारियों का  होगा  ।

 अल्प  संख्यकों  की  समस्या  का  अध्ययन  करने  के  लिये  एक  आयोग  का  गठित  कथा

 जाना  जेसा  कि  अखिल  भारतीय  मिली  मज्लिस  मशावरात  के  सम्मेलन

 द्वारा  सुझाया  गया  है

 *  643.  श्री  भान  सिह  भोरा  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  अखिल  भारतीय  मुस्लिम  मजलिस  मुशावरात  के  सम्मेलन  में  सुझाव दिया  गया  है

 कि  श्रत्पसंख्यकों  की  समस्या झ्र ों  का  भ्रध्ययन  करने  तथा  उनकी  शिकायतों  को  दूर  करने  हेतु  उपायों

 की  सिफारिश  करने  के  लिये  एक  आयोग  गठित  किया  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 गृह  मंत्रालय  तथा  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  सरकार  ने

 मार्च  1974
 में  दिल्‍ली में में  हुए  अखिल  भारतीय  मुस्लिम  मजलिस  मुशावरात

 के  सम्मेलन  में  इस

 विषय पर  स्वीकृत  प्रस्ताव  के  बारे  में  समाचार  देखा  है  |

 संविधान  के  ott  भाषाई  अल्प  संख्यकों  के  लिए  किए  गये  संरक्षणों  के  संबंधित

 सभी  मामलों  की  जांच  करने  के  लिए  संविधान  के  अनुच्छेद  के  अन्तर्गत  एक  विशेष  अधिकारी

 नियुक्त किया  गया  है  ।  कोई  अन्य  सांविधिक  प्राधिकारी  नियुक्त  करने
 के  लिए  कोई  प्रस्ताव नहीं  है  ।

 सभी  लोगों  को  अपने  संवैधानिक  अधिकार  प्राप्त  करने  के  लिए  उपलब्ध  कानूनी  तथा  अन्य  उपायों  के

 अतिरिक्त सभी  अल्पसंख्यकों  की  सदस्यों से  विशेष  रूप से  निपटने  के  लिए  गृह  मंत्रालय  में  एकक
 प्रभाग  बनाया  गया  है  ।

 खादी  बोर्ड  के  कार्यकारण  के  बारे  में  जांच

 644.  श्री  प्र सन भाई  मेहता  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  गुजरात  की  are  निवारक  सोसायटी  प्रीवेंशन  सोसायटी  श्राफ

 ने  केन्द्रीय  सरकार  से  गुजरात  खादी  बोर्ड  के  कार्यकरण  के  बारे  में
 जांच  करने  का

 गुरो६
 किया  है
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 यदि  तो  क्या  उन्होंने  राज्यपाल  को  एक  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया  है  जिसमें  गुजरात  खादी

 ate  में  व्याप्त  भ्रष्टाचार  का  उल्लेख  किया  गया  कौर

 यदि  तो  उस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी
 मंत्री  सी०  जी

 हां  ।  कुछ  अभियोगों  का  एक  भारत  सरकार  को  प्राप्त

 इस  प्रकार  के  किसी  ज्ञापन  के  गुजरात  सरकार  को  प्रस्तुत  किए  जाने  की  जानकारी  सरकार
 को  नहीं

 भारत  सरकार  को  प्राप्त  झावेदन  जिसे  कि  गुजरात  सरकार के  पास  जांच  के  लिए  भेजा  गया

 है  राज्य  सरकार द्वारा  प्रस्तुत  प्रतिवेदन  को  दृष्टिगत  रखकर  इस  संबंध  में  कार्यवाही  का  निर्णय  किया

 जाएंगी

 नागा  समस्या को  संघ  के  भीतर ही  सुलझाने के  बारे  में  नागालैंड के  मुख्य  मंत्री  का  सुझाव

 *  645.  थी  अरबिन्द एम०  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 थ्री

 नागालैण्ड  के  मुख्यमंत्री  ने  कहा  है  कि  नागा  समस्या  का  समाधान  संघ  के

 भीतर  ही  खोजा  जा  सकता  है

 यदि  तो  इस  बारे  में  मुख्य  मंत्री  हारा  किए  गए  ठोस  प्रस्ताव  क्या  शौर

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 गृह  मंत्री  उमा  शंकर  :  से  सरकार  ने  नागालैण्ड के  मुख्यमंत्री  करा

 इस  संबंध  में  व्यक्त  किए  गए  विचारों  की  प्रैस  रिपोर्ट  देखी  है  ।  इन  रिपोर्टों  के  अनसार  मुख्य  मंत्री  ने  कह

 है  कि  उन्हें  भारत  सरकार  की  घोषित  नीति  की  परिधि  में  समझौते  के  होने  की  आशा  है  ।  5  को  जब

 नागालैण्ड  के  मुख्यमंत्री  मूझ  से  मिले  थे  तो  उन्होंने  राज्य  में  शांति  बनाए  रखने  और  हिंसक  गतिविधियों

 की  करने  की  आवश्यकता  कौर  महत्व  पर  सहमति  प्रकट  की  थी  ।

 प्रेरणा  के  लाका

 भ

 इशकाल  सवों  re  eee

 समिति

 *  646.  थी  पुरषोत्तम  काकोडकर

 थ्री  डो०  डी०  देसाई  द
 इलेक्ट्रानिक्स मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  इलेक्ट्रोनिक्स संबंधी  राष्ट्रीय  परामर्शदात्री  समिति की  बैठक  1974 के  दूसरे

 सप्ताह  में  नई  दिल्ली  में  हुई  थी

 यदि  तो  क्या  इस  समिति  ने  देश  में  इलैक्ट्रोनिक्स  विकास  के  सभी  पतलूनों  का  पुनरीक्षण

 किया कौर

 क्या  इस  बैठक  में  इलैक्ट्रोनिक्स  के  सामानों  के  निर्यात  में  तेजी  लाने  के  लिए  नीति  के

 बारे  में
 भी

 चर्चा  हुई  ate  यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  निर्णय  गयाहै
 *
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 Written  Answers  Chaitra  20
 1896  (Saka) en  नला

 प्रधान  मंत्री  परमाणु ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स मंत्री  तथा  अंतरिक्ष  मंत्री  इन्दिरा  गांधी  )  :

 श्रीमान  ।

 इलैक्ट्रोनिक्स  संबंधी  राष्ट्रीय  परामशंदात्री  समिति  जिसकी  बैठक
 11

 व
 12

 1974  को  नई  दिल्‍ली  में  देश  में  इलैक़्ट्रोनिक  उद्योग  के  विकास  एवं  प्रगति  से  संबंध  कतिपय  पतलूनों
 की  समीक्षा  की  ।  विशेषतया  इन  बातों  पर  विचार  हुआ

 (1)  इलैक्ट्रोनिक्स एवं  दूर  संचार  के  लिए  पांचवीं  योजना  प्रस्ताव

 (2)  इलेक्ट्रोनिक  उद्योग  की  प्रगति  के  समक्ष  समस्याएं

 (  निर्यात  हेतु  नीति

 (4)  इलेक्ट्रोनिक उद्योग  हेतु  जनशक्ति  |

 देश  में  इलेक्ट्रोनिक  विकास  के  सभी  पहलु झ्र ों  की  समीक्षा  पहली  बैठक  में  ही  करना  व्यवहार्य नहीं

 समझा  गया  |

 इलेक्ट्रोनिक  सामान  के  निर्यातों  में  तेजी  लाने  की  नीति  के  संबंध  में  बैठक  के  मध्य  अनेक

 सुझाव  दिए  जिनमें  से  कतिपय  महत्वपूर्ण  सुझाव  निम्नांकित  हैं

 (1)  कार्य  की  बहुत  सी  शिफ्टों  का  संचालन  करके  विद्यमान  प्लाटों  की  क्षमता त्रों  का

 अधिक  gu  उपयोग  किया  जा  सकता  है  ।

 (2)  प्रतिष्ठापित  aaa  के  आधार पर  कच्चे  माल के  लाइसेंस एक  वर्ष की  अवधि

 के
 लिए  प्रदान  किए  नीति  के  खपत  का  प्रमाण  मिलने  के  बाद  एक  वर्ष

 की  भ्र वधि के  लिए  कौर  पुर्नस्थापन  लाइसेंस  दिए  जांच  ।  कच्चे माल  घटकों की  कमी

 निर्यात  प्रयास  में  गंभीर  बाधा  सिद्ध  हो  रही  है  ।

 (3)  वापसी  प्रकरणों  को  सहज  कौर  एकसार  बनाया  जाए  ॥

 (4)  सारणीबद्ध  मुद्दों  को  प्राप्त  करने  में  सम्प्रति  भारी  विलंब  होता  है  ।  जब ब  इन  मुद्दों  की

 आवश्यकताएं  अत्यल्प  तब  ऐसे  आयातों  की  इन  मामलों  में  अनुमति  दे
 दी  जाए

 :
 ह  ०६

 प्लास्टिक

 ware  रीमिक्स

 3.

 4.  टिन

 5

 6  कोपर  वायर  |

 (5)  इलैक्ट्रोनिक्स उपस्कर  के  विषय  में  avant  की  ऊंची  दर  के  कारण  मुल्ला

 प्रतीक  ऊंची  दर  पर  हनुमत  किया  जाए  ;  शौर

 (6)
 निर्यात  संवर्धन  प्रयोजनों  के

 लिए
 यात्रा  हेतु  उदार  विदेशी  मुद्रा  की  अनुमति  दी

 जानी  चाहिए ।

 सरकार  इन  बातों  की  सम्पत्ति  परीक्षा  कर  रही
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 लिखित  उत्तर 10,  अप्रैल  1974

 Publicity  of  Proceedings  of  Parliament  over  AIR

 ॥  | 6229.  Shri  Bibhuti  Mishra  :  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcastin है  है| ng  te  pleascd  to
 state

 (a)  whether  the  things  said  or  raised  by  opposition  Members  during  day-to-day  procecdirgs
 of  Parliament  are  given  prominence  in  the  broadcaste;

 (b)  whether  Congress  Members  do  not  get  such  a  treatment

 (c)  whether  Government’s  attention  has  been  invited  to  the  broadcast  that  tegan  with  a  pro-
 minent  reference  to  the  speech  of  Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  on  his  private  resolution,  discussion
 on  which  was  concluded  on  Friday,  the  15th  March,  1974;  and

 (d)  if  so,  the  action  proposed  to  be  taken  by  Government  to  ensure  equal  justice  for  all  in  this

 regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  Dharam  Bir  Sinha)  :

 (a)  &  (0).  The  proceedings  of  the  two  Houses  of  Parliament  are  covered  in  the  news  bulletins
 of  A.T.R.  strictly  according  to  their  news  value  and  with  a  view  to  providing  listeners  a  balanced
 account  of  the  statements  and  speeches  by  Government  spokesmen,  Mcmbers  of  the  Congress
 Party  and  Opposition  Parties  It  is  not  correct  that  views  of  the  Oppositicn  Members  are  given
 Prominence  in  preference  to  those  of  the  Congress  Members  of  vice-versa

 (c)  On  Friday  March  15,  1974,  the  main  evening  bulletin  began  with  a  statement  made  by  the

 Minister  of  State  for  Law  and  Justice  in  the  Lok  Sabha  that  Government  were  considering  a  pro
 posal  to  reduce  the  voting  age  to  eighteen  years

 (d)  Does  not  arise

 कोयले  के  पट्रोल  के  निर्माण  के  लिये  धनबाद  स्थित  केन्द्रीय  इंधन  अनुसंधान

 संस्थान  द्वारा  किये  गये  परीक्षण

 6239.  श्री  एस०  एन०  fag  देव )

 थी  ए०  के०  एम०  इसहाक इसहाक
 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी मंत्री  ag  बताने की  कृपा

 co
 करेंगे  किं

 क्या  धनबाद  स्थित  केन्द्रीय  ईधन  श्रनुसंघान  संस्थान  ने  कोयले  से  कृत्रिम  पैट्रोल के  निर्माण

 की  सम्भाव्यता  के  संबंध  में  प्रयोगशालाओं  में  परीक्षण  किए  और

 यदि  तो  किए  गए  इन  परीक्षणों  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  प्रौढ़
 इस

 संबंध  में  क्या  कार्यवाही

 की  गई  2?

 गौरांगी विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी मंत्री  ato  सुब्रह्मण्यम )  :  हा ं।

 हाईड्रोजनीकरण  के  सीधे  प्रयोग  द्वारा  आ्रासाम  कोयले  को  तेल  में  परिवर्तित  करने  के  लिए

 संस्थान  में  प्रायोजित  किए  गए  प्रयोगशाला  परीक्षणों  से  उत्साहवर्द्धक  परिणाम  निकले  हैं  ।  प्रविधि को

 सित  करने  के  लिए  एक  प्रायोगिक  संयंत्र  की  स्थापना  की  जा  रही

 मध्य  प्रदेश  में  आदिवासी  अभ्यर्थियों  के  लिए  आशु लिपिकीय  प्रशिक्षण

 6231.
 थो  .  माइंड  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  राज्य  में  बेरोजगार  शिक्षित  श्रादिवासी  भ्रभ्याधधियों

 को
 झाशुलिपिकीय  प्रशिक्षण  देने  हेतु  कोई  योजना  श्रारम्भ

 की  झर

 यदि  तो  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?
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 Written  Answer  April  10,  1974

 गृह  मंत्रालय में  उप-मंत्री  (sit  एफ०
 एस०

 :
 और

 सूचना  एकत्रित की

 जा  रही  है  धौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 एक  प्रोफेसर  द्वारा  पेट्रोल  में  सादा  जल  मिलाने  से  अधिक  शक्तिशाली  बन  जाने  वाले

 इंधन का  निर्माण

 6232.  श्री  लम्बोदर  बलियार  :  विज्ञान तथा  प्रोद्योगिकी  संती यह  बताने की  छुपा

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  मिली  है  कि  कोटामंगलम  में  मार  एथनासलस  कालेज  के

 एक  प्रोफेसर  ने  एक  ऐसे  इंजन  का  निर्माण  किया  है  जो  कि  पेट्रोल  तथा  इंधन  के  साथ  सादा  पानी  प्राप्त

 करके  40  प्रतिशत  अधिक  शक्ति  प्राप्त  कर  लेता

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  आर

 क्या  सरकार  ऐसी  परियोजना  को  प्रोत्साहन  देगी
 ?

 आद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०  :  (*)  जी

 सरकार  अपेक्षाकृत  अच्छी  ईंधन-क्षमता  के  लिए  तेल-पानी के  मिश्रण  के  प्रयोग  को

 व्य वहा यंता  के  संबंध  विशेषज्ञों  को  अपनी  राय  देने  के  लिए  कहां  है  ।  सरकार  इन  विशेषज्ञों  द्वारा  व्यक्त

 किए  गए  विचारों  के  परिप्रेक्ष्य  में  भ्र गली  कार्यवाही  के  करने  के  संबंध  में  निर्णय

 केरल  सकील  में  कर्मचारियों का  कल्याण

 6233.  श्री  घयालार रवि  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 डाक-तार  विभाग  के  केरल  सकल  में  उस  सकल  के  कर्मचारियों  को  श्रावास  सुविधाएं

 देने  के  साथ-साथ  उनके  कल्याण  के  लिए  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  कार्यवाही  की  संक्षिप्त  रूपरेखा  क्या
 झर

 उक्त  स्किल  में  इस  हेतु  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  कुल  कितनी  राशि  व्यय  की  गई कौर

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इसके  लिए  कितनी  नियत  की  गई  है  ?

 संचार
 मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  शेर
 :

 ओर  (a)  अपेक्षित सूचना  एकत्न  की
 जा  रही  है  कौर  वहू  जल्दी  ही  सभा-पटल पर  रख  दी  जाएगी

 खाद्य
 और

 कृषि  संगठन  के  अन्तगंत  केरल  में  नारियल  जटा  अनुसंधान  केन्द्र

 6234.
 श्री  वयालार  रवि

 :
 क्या  ऑद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संयुक्त  राष्ट्र  के  खाद्य  at  कृषि  संगठन  के  tints  केरल  राज्य  में  कुछ  नारियल  जटा

 श्रनुसंघान  केन्द्र  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  घौर

 यदि  तो  योजना  की  संक्षिप्त  रूपरेखा  क्या  है  ak  उस  दिशा  में  श्री  तक  कया

 वाही की  गई
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 लिखित  उत्तर 20,44  1896

 आद्योगिक  विकास  मंत्रालय में  उप-मंत्री  जियाउरंहमान
 :

 और

 फिलहाल  केरल  में  कोई  श्रनुसं  धान  केन्द्र  खोलने  का  विचार  नहीं है  ।  किन्तु  हाईपावर  संबंधी  अन्तर  सरकारी

 दल  ने  रूप  में  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  की  सहायता  से  एक  कंयर  अनुसंधान  संस्थान  स्थापित

 करने  की  सिफारिश की  अनुसंधान  केन्द्र  की  स्थापना-स्थल के  संबंध  में  कभी  तक  कोई
 निर्णय  नहीं

 किया गया

 Short  Fall  in  Production  in  Madhya  Pradesh

 6235.  Shri  G.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and  Science  and  Technology
 be  pleased  to  state

 (a)  the  shortfall  in  production  in  Madhya  Pradesh  due  to  power  shortage  during  the  lest  six

 months.

 (b)  whether  Government  have  conducted  a  survey  in  this  regared;  and

 (c)  if  so,  the  salient  factures  thereof?

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Science  and  Technology  (Shri  Subramaniam)  :

 (a)  to  (2.  The  power  supply  position  in  Madhya  Pradesh  is  generally  satisfactory  and  there

 have  been  no  Reports  of  any  major  short  falls  in  supplies  to  industrial  units.

 Recovery  of  Chinese  Publicity  Material  and  Equipment  from  Chhatisgarh  Area  of  Madhya
 Pradesh

 6236.  Shri  ७,  C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Chinese  publicity  material  and  equipment  have  been  discovered  recently  in  Chha-

 tisgarh  area  of  Madhya  Pradesh;  an

 (b)  if  so,  the  action  taken  against  the  guilty  persons?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Mohsin)  ६  (a)  &  (6).  Facts

 are  being  ascertained.

 Functioning  of  telephone  in  M.P.

 6237.  Shri  C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to  state

 (a)  whether  telephone  services  have  deteriorated  considerbly  in  Madhya  Pradesh  and  perti-
 cularly  in  Indore  Division  and  the  complaints  of  the  subscribers  have  increased;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Communications  (Prof.  Sher  Singh)  :  (a)  &  (0).  No,  Sir.

 The  qaality  of  local  telephone  service  in  Midhya  Pradesh  has  by  and:large  been  of  the  same  order
 in  1973  as  it  was  in  1972.  Indore  particularly  the  incedence  of  faultsand  complaints  during

 1973  was  marginally  less  than  what  it  was  in  1972.

 There  has  been  a  slight  decrease  in  the  percentage  of  effective  trunk  calls  during  the  1973
 compared  to  1972.  This  was  mainly  due  to  some  deterioration  inthe  performance  of  the  long
 distance  trunk  circuits  caused  by  copper  wire  thefts  etc.  Action  is  already  in  progress  for  repla-

 cing  the  copper  wire  trunks  with  aluminium  covered  steel  reinforced  (ACSR)  wires  or  ccPPer
 Clad  steel  wires  which  are  less  prone  to  such  thefts.

 Automatic  Telephone  System  in  M.P.

 6238.  Shri  G.  C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to  refer  to  the  reply
 given  to  Unstarred  Question  No.  4746  on  27th  March,  $974  regarding  automatic  telephone  system
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 Written  Answers  Chaitra  20,  1896  (Saka)

 in  M.P.  and  state  the  time  by  which  automatic  telephone  system  will  be  एप'0तप्रट्ट्त: था  the  remain

 ing  Districts  of-  Madhya  Pradesh  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Communications  (Prof.  Sher  Singh).:  Small  autc-
 matic  exchanges  are  existing  even  now  in  all  the  districts  of  Madhya  Pradesh  except  two  districts,
 viz.,  Sidhi  and  Tikamgarh.  An  automatic  exchange  at  Vaidan  in  Distt.  Sidh  is  likely  to  be

 opened  in  74-75  and  one  at  Niwan  in  Tikamgarh  Distt.  is  likely  to  te  opened  in  1975-76

 As  far  as  45  District  Headquarters  are  concerned  Auto  exchanges  are  existing  at  14  Districts

 Headquarter  During  the  Fifth  Plan  automatic  exchanges  are  proposed  to  be  installed  in  14

 more  Districts  Headquarters  The  remaining  district  headquarters  will  be  covercd  in  the  early

 part  of  the  sixth  plan,  when  automatic  equipment  production  is  augmented

 Air  Pollution  in  Big  Cities

 6239,  Shri  Lambodar  Baliyar  :  Will  the  Minister  of  Science  and  Technology  be  pleased  to

 state

 (a)  the  names  of  the  big  cities  in  the  country  where  air-pollution  .is  more  rampant;

 (b)  the  schemes  proposed  to  be  drawn  up  by  the  Government  to  check  the  same;  and

 (c)  the  names  of  the  big  cities  proposed  to  be  covered  under  the  said  scheme  and  the  expen-
 diture  proposed  to  be  incurred  in  each  of  these  cities?

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Science  and  Technology  (Shri  C.  Subrama  niam)

 (a)  Bombay,  Calcutta,  Delhi  and  Kanpur.

 (०)  Although  no  specific  scheme is  being  drawn  up  by  Government,  draft  legislation  on  cen-

 The  Indian  Standards  Institution  is  engaged  in  working trol  of  air  pollution  is  under  process.
 out  standards  for  levels  of  air  pollutants

 (c)  Question  does  not  arise

 दिल्‍ली  में  नयें  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  मंजरी

 6240.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  बर्मा  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष
 1973-74  के  दौरान  दिल्‍ली  में  बिना  बारी  के

 कितने  नए  टेलीफोन  कनेक्शन  दिए

 शौर

 ऐसे  श्रीचंदन-पत्तों  की  संख्या  कितनी  है  जो  इस  समय  विचाराधीन  हैं  ale  टेलीफोन  देने

 में  विलम्ब  के  क्या  कारण

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sito  शेर
 :  और  (a).  दिल्‍ली  में  वर्ष

 197
 3-74

 के  दौरान  बिना  बारी  के  जो  नए  टेलीफोन  कनेक्शन  मंजूर  किए  गए  उनकी  संख्या  880  इनमें से

 32  केबिल  युग्मों के  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  oat  तक  दिए  जा  सके  ।

 Appointment  of  Controllers  in  Sick  Textile  Mills,  West
 Bengal

 6241.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai :  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and  Sc
 lence and  Technology  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  and  the  names  of  sick  textile  mills  in  West  Bengal  at  present  in  respect  of
 which  Government  have  appointed  Controllers;  and

 (b)  the  loss  sustained  or  profit  earned  by  these  mills  during  1973-74
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 10,  प्रयत्  1974
 लिखित  उत्तर

 =  oo

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri  M.  B.  Rana)  :  (a)  &  (5).
 At  present,  there  are  14  textile  undertakings  in  West  Bengal,  whose  management  has  been  taken
 over  by  Government  under  the  Industries  (Development  and  Regulation)  Act,  1951  and  the  Sick
 Textile  Undertakings  (Taking  Over  of  Management)  Act,  1972.  The  names  of  these  undertakings
 and  the  profit/loss  (provisional  figures)  made  by  them  during  the  period  April  to  December,  1973

 are  as  follows

 Sl.  Name  of  the  undertaking  Net  profit/floss  (Rs.  in
 No.  Jakhs)

 ee  ee  es  ee  —

 Under  the  Industries  (Development  and  Regulation)  Act,  1951  :

 1.  Bengal  Fine  Spg.  &  Wvg.  Mills  Ltd.,  No.  1,  Konnagar,  7-41

 2.  Bengal  Textile  Mills  Ltd.,  Cossimbazar,  1:05

 3,  Manindra  Mills  Ltd.,  (०551108 281.  1:77

 4.  Central  Cotton  Mills  Ltd.,  Calcutta.  0-78

 5.  Bengal  Luxmi  Cotton  Mills  Ltd.,  Serampore.  8-53

 6.  Sri  Mahalaxmi  Cotton  Mills  Ltd.,  Palta.  1-76

 Rampooria  Cotton  Mills  Ltd.,  Serampore.

 8.  Laxminarayan  Cotton  Mills  Lid.,  Rishra.  10-57

 (Upto  November,
 1973)

 Under  Sick  Textile  Undertaking  (Taking  Over  of  Management)  Act,  1972  :

 9  Arati  Cotton  Mills,  Dassnagar,  Howrah.

 10.  .  Bangasri  Cotton  Mills,  Sodepore.  +23

 11  Bengal  Fine  508.  &  Wvg.  Mills,  Mill  No.  2,  Katagany.  1-43

 12  Jyoti  Wvg.  Factory,  Calcutta.  (~)8  01

 Kanoria  Industries  (Cotton  Mills  Section).  (~)2  -38%*

 14  Sodepur  Cotton  Mills,  Sodepur,  Konnagar.  (--)1  "55
 लि  nr

 *The  mill  started  normal  production  in  May,  1973.  The  figures  of  loss  relate  to  the
 period  May  to  December,  1973,

 **The  mill  started  normal  production  in  June,  1973,  The  figures  of  loss  relate  to  the  period
 June  to  December,  1973

 Survey  conducted  by  C.S.LR.  for  ascertaining  number  of  unemployed  Scientists,  Engineers  and
 Doctors

 6242.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Science  and  Technology  be  pleased
 to.  state

 (a)  whether  the  Man  Power  Department  of  the  Council  of  Scientific  and  Industrial  Research
 has  conducted  a  survey  to  ascertain  the  approximate  number  of  unemployed  scientists,  engineers
 and  doctors  in  the  country  at  present;

 (b)  if  so,  the  result  of  the  survey;  and

 (c)  the  effective  steps  proposed  to  be  taken  by  Government  to  provide  employment to  them?
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 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Science  and  Technology  (Shri  Subramaniam)

 (8)  The  Council  of  Scientific  and  Industrial  Research  (CSIR)  did  not  undertake  any  special  survey
 of  unemployed  scientists.  engineers  and  doctors  in  the  country  at  present.  The  CSIR  however

 carried  out  a  study  of  unemployed  technical  personnel  and  other  graduates  in  the  country  on  the

 basis  of  the  data  collected  in  the  1971  census.

 (b)  According  to  this  study  it  has  been  estimated  that  199,689  persons  of  the  categories,

 scientists,  engineers  and  doctors  were  unemployed  in  April,  1971.  Their  category-wise  distribu-

 tion  is  as  under

 18,881 1  General  Scinece  (Post  Grad.)

 2  General  Science  (Grad.)  1,05.486

 3  Agricultural  Sc.  (Post.  Grad.)  1,180

 4  Agricultural  Sc.  (Grad.)  7,073

 21,294 5  Engineering  &  Tech.  (Degree)

 6  Engineering  Tech.  (Diploma)  40,506

 7  Medicine  (Degree)  5,269

 (c)  Government  are  concerned  about  the  unemployment  amongst  educated  persons  and  are

 continually  considering  measures  for  improving  employment  opportunities.  Some  of  the  measures

 already  taken  in  this  direction  are  given  in  the  attached  statement  .  [Placed  in  Library.  See  No.

 L.T.  6670/74].

 उद्योगों  को  दुलंभ  कच्ची  सामग्री  के  वितरण  सम्बन्धी  नीति

 6243.  श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  :
 क्या  ऑद्योगिक विकास  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार
 ने

 देश  में  ही  उपलब्ध  दुर्गम  कच्ची  सामग्री  के  वितरण  संबंधी  भ्र पनी  नीति

 को  स्पष्ट  कर  दिया  ौर

 यदि  तो  उसकी  रूपरेखा  क्या

 ओद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  भर  प्रोद्योगिकी  मंत्री  ato  :

 और  इस्पात
 तथा

 लौह  धातुएं  सबसे  महत्वपूर्ण  सुलभ  कच्चा  माल  होता  है  ।

 जहां  तक  इसपात  का  संबंध  हैं  उस  पर  कोई  सांविधिक  नियंत्रण  नहीं  है  प्रत्युत॒॒  वर्तमान

 वितरण  नीति  के  अधीन  मुख्य  इस्पात  संयंत्र  से  इस्पात  की  सप्लाई  को  ल्लैमासिक  उपलब्धता
 इस्पात के  उपयोग के  लक्ष्य  तथा  प्रतियोगी  मांगों  के  आधार  पर  इस्पात  मंत्रालय  की  इस्पात

 प्राथमिकता  समिति  के  द्वारा  विनियमित  की  जाती  जहा  तक  अलौह  aga  का  संबंध ०
 है  जस्ते  के  देशी  उत्पादन  का  नियतन  पहले  प्रतिरक्षा  रेलवे  डाक  व  तार  की  झावश्यकताओ

 की
 पूति  के  लिए  तथा  सम्भरण

 व
 निपटान  महानिदेशालय  के  ere  पुरे  किए  जाने  वाली

 gist  के  लिए  किया  जाता  है
 जो

 शेष  रह  जाए  उसे  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय|

 विकास  आयुक्त  के  कारखानों  में  बांटा  जाने  के  लिए  तकनीकी  विकास

 निदेशालय|/विकास  शीशायुक्त  को  सौंप  दिया  जाता  है  ।  ये  नियतन  छमाही

 पर  किया  जाता  है  देश  में  सीसे  का  उत्पादन  कुल  झ्रावश्यकता  की  तुलना  में  बहत  कम

 तथा  देश  कोई  सम्पूर्ण  उत्पादन  का  नियतन  प्रतिरक्षा  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  के  लिए  किया

 जाता  जहां  तक  तांबे  का  सम्बन्ध  है  देश  के  उत्पादन  को  पहले  सम्भरण  व  निपटान
 | all

 की  संविधानों को  पूरा  करने  के  निमित  नियत  किया  जाता  है  बाकी  को  तकनीकी
 विकास  महानिदेशालय  की  सूची  में

 दर्जे  कारखानों  को  उनकी  सिफारिश  के  आधार  पर  दिया
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 जाता  उनकी  बाकी  को  श्रावश्यकतामों  को  पूरा  करने  के  वास्ते  आयात  नियतन  करते

 समय  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  में  ai  कारखानों  को  किए  गए  नियतन  को  ध्यान  में

 रखा  जाता  श्रल्यमिनियम  के  सम्बन्ध  में  वैद्युत  चालक
 प्री  धातु  वितरण

 चारिक  वितरण  नियतंत्र  के  अधीन  है  तथा  इसका  नियतन  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय/लघु उद्योग
 के  अनवगत  आने  वाले  कारखानों  निर्वात कर्ता  एककों  तथा  सम्मान  व  निपटान  महानिदेशालय  at

 किया  जाता  वाणिज्यिक  किस्म  के  एल्युमिनियम  पर  कोई  वितरण  नियंत्रण  नहीं

 परमाणु  ऊर्जा  संसाधनों  का  विकास

 6244.  श्री  सी०  है०  जाफ़र  शरीफ  :  क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 क्या  देश  की  च ७  विकास  योजना  में  परमाणु  ऊर्जा  संसाधनों  के  विकास  को  सर्वोच्च

 प्राथमिकता नहीं  दी  जा  रही  हें  ;

 क्या  सरकार  ने  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  को  एक  बड़े  झा कार  संयंत्र  के  लिए  चालू  कलण्डर

 ag  में  डिजाइन  कार्य  area  करने  का  निदेश  दिया

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 प्रधान  परमा णु  ऊर्जा  इलेक्ट्रॉनिक्स  मंत्री  तथा  अंतरिक्ष  मंत्री  इंदिरा  :

 नहीं  ।  परमाणु  ऊर्जा  संबंधी  कार्यक्रम  को  आधिक  तथा  प्रकार  के  साधनों  के  अनुरूप  हर

 तरह  से  प्राथमिकता दी  जा  रही

 235  मेगावाट  शक्ति  के  रिऐक्टर  का  डिजायन  फिर  से  तैयार  किया  जा  रहा  है  ।  यह

 वित  डिजाइन  इस  प्रकार  का  होगा  कि  उसे  मापदण्ड  मानकर  एवं  उसके  सिद्धान्तों  का  प्रयोग  करके  भविष्य

 में  लगाए  जाने  वाले  500  मेगावाट  शक्ति  के  रिएक्टरों  का  डिजायन  तैयार  किया  जा  सकेगा  500

 मेगावाट  शक्ति  की  रिऐक्टर  प्रणाली  के  परिकल्पनात्मक डिजाइन  पर  काम  शुरू  किया  चुका है
 तथा  235  मेगावाट  शक्ति  के  रिऐक्टर  के  उपरोक्त  प्रस्तावित  डिजाइन  के  पुरा  हो  जाने  के  बाद

 इस  पर  कौर  क्रोध  काम  शुरू  किया  जाएगा
 ।

 बिजली  की  कटौती  के  कारण  इंजीनियरी  वस्तुओं  के  उत्पादन  में  कमी

 6245.  थी  मेड  सिह  :  क्या  भौद्योगिक  विकास  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  द्वारा  वर्ष  1973  के  दौरान  बिजली  की  कटौती
 के  परिणामस्वरूप

 देश  में  राज्यवार  इंजीनियरी  वस्तुभ्नों  के  वास्तविक  उत्पादन  में  हुए  ह्वास  के  सम्बन्ध  में  कोई

 मूल्यांकन किया  गया  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  वर्ष  1974  की  शेष  शारवती  में

 इस  को  पुरा  करने  के  बारे  में  सरकार  का  कया  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  :  (=)

 और  यद्यपि  अधिकतर  राज्यों  ने  समय-समय  पर  बिजली  की  कमी  बताई  किन्तु

 केवल  बिजली  की  कमी  के  कारण  औद्योगिक  उत्पादन  में  गिरावट  होने  का  ठीक-ठीक  अनुमान

 लगाना  संभव  नहीं  फिर  भी  कुछ  इंजीनियरी  उद्योगों  में  बिजली  की  कमी  के
 कारण  हुई  हानि  की  सरकार  के  पास  उपलब्ध  जानकारी को  लोक  सभा में  25  1973

 को  पूछे  गये  अतारांकित प्रश्न  संख्या  421  के  उत्तर  में  दे  गया  बाद  अवधि

 में  उत्पादन  की  हानि  का  पता  नहीं  लगाया  गया  है  ।
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 Postal  Facilities  in  Varions  Colonies  of  Delhi

 6246.  Shri  Purshottam  Kakodkar :  Will  the  Minister  of  Communications  02  pleased  to
 state

 (a)  whether  the  dak  intended  for  Madanਂ  Park,  Manohar  Park,  Chhanna  Mal  Park,  Jaidev
 Park  and  Ashoka  Park  Extension  is  being  delivered  by  the  Delhi-110035.  zone  instead  of  New

 Dethi-110026  while  these  colonies  are  near  and  attached  to  zone-110026;

 (b)  whether  for  this  reason  the  Postal  setvice  in  these  colonies  is  getterally  irregular;  and

 (c)  if  so,  the  time  by  which  Government  propose  to  remove  this  difficulty?

 The  Miniser  of  State  in  the  Ministry  of  Communications  (Prof.  Sher  Singh)  (a)  Yes  Sir;

 (b)  No  Sir;

 (c)  As  5  result  of  there  of  ths  boundaries  between  Delhi  Postal  Division
 and  New  05101  Central  Postal  Division,  th  at  Ds aga  areas  are  being  transferred  to  delivery  zone  New

 Delhi-110026.

 डाक  व  तार
 विभाग

 के
 कर्मचारियों  के  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  स्थानान्तरण

 के  उनकी  वरिष्ठता

 6247.  थी  झारखण्ड  राय  ;  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  डाक
 व

 तार  विभाग  के  स्थानान्तरण  संबंधी  नियम
 38  के

 अनुसार  एक

 स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  स्थानान्तरण  की  मांग  करने  वाले  कमेंट्री  अपनी  वरिष्ठता  at

 बैठते

 क्या  कुछ  श्रेणियों  के  कर्मचारियों  को  इस  नियम  से  छूट  दी  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  विवरण  क्या  है
 ?

 संचार  मंत्रालय में  राज्य
 मंत्री

 शेर
 :

 जी  जिस  कर्मचारी को  नियम  38  के

 sata  किसी  दूसरे  यूनिट  में  स्थानांतरित किया  जाता  उसको  नये  डिवीजन में  उस  काडर के  सभी

 कर्मचारियों के  जिनमें  उस  काडर  में  नियुक्ति  के  लिए  भ्रनुमोदित  सूची  के  व्यक्ति भी  शामिल

 रखा  जाता  है  ।  मगर  किसी  कर्मचारी को  नियम  38  के  अंतर्गत  किसी  दूसरे  कर्मचारी  के  साथ

 रिक  सहमति  से  स्थानांतरित  किया  जाता  तो  नए  यूनिट  में  उसे  पुराने  डिवीजन  में  उसकी

 वरीयता  के  शिखाधार  पर  या  जिस  कर्मचारी  के  साथ  उसने  पारस्परिक  सहमति  से  तबादले  के

 लिए  दी  है  उस  कर्मचारी  की  वरीयता  के  आधार  इनमें  से  जो  भी  नीचे  स्थान
 सिलेगा  |

 जी  नही ं।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 Indian  Engineers  In  U.S.S.R.

 6248.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Science  and  Technol  ogy  be  pleased to  state  whether  Government  propose  to  ascertain  through  the  Indian  Embassy
 the  present  number  of  Indian  engineers  in  that  country?

 in  Soviet
 Russia

 32



 10  1974  लिखित

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Science  and  Technology  (Shri  Subramaniam)
 The  Council  of  Scientific  and  Industrial  Research  (CSIR)  maintains  an  Indians  Abroad  Section
 of  the  National  Register  for  registration  of  Indian  Scientists,  Engineers,  Technologists,  Medical
 Personnel  etc.  in  overseas  countries  (including  U.S.S.R.).  Forms  for  registration  are  available
 with  Indian  Missions  abroad.  Registration  js  voluntary.

 205  Indian  Engineers  in  U.S.S.R.  were  registered  from  1-1-65  to  31-12-73.  Of  them  23
 Engineers  were  reported  to  be  in  U.S.S.R.  as  on  31-12-1973

 प्रयोक्ताओं  को  कागज  की  सप्लाई

 6249.  डा०  हरि  प्रसाद  शर्मा  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इण्डियन  पेपर  मिल्स  ऐसोसियेशन  ने  शाइनी  वार्षिक  बैठक  में  मूल्य  ढांचा

 स्वयं  तैयार  करने  हेतु  इस  उद्योग  के  लिए  स्वतन्त्रता  की  मांग  की  थी

 यदि  तो  क्या  कागज  की  कीमतों  में  अत्याधिक  वृद्धि  तथा  कागज  की

 ठीक  कमी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  कागज  की  सप्लाई  तथा  उसकी  कीमत  को  नियमित

 करने  की  आवश्यकता  को  अधिक  महत्व  देती  कौर

 वास्तविक  प्रयोक्ताओं  को  उचित  कीमतों  पर  कागज  की  सप्लाई  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  facia  किए  गए

 भौगोलिक  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  QHo  बी०  भारतीय

 कागज  सिल  संघ  at  वार्षिक  सामान्य  बैठक  में  संघ  के  भ्रध्यक्ष  ने  अध्यक्षी  भाषण  में

 इस  प्रकार  का  सुझाव  दिया  था  ।

 प्रौढ़  wet  तथा  सम्बद्ध  उद्योगों  की  विकास  परिषद  की  दिनांक
 16-1-74  को  हुई  बैठक  में  कागज  कागज  व्यापारियों  तथा  कागज  संपरिवतंकों  इत्यादि

 ने  एक  स्वैच्छिक  ora  संहिता  अपनाई  थी  ।  इस  ara  संहिता  को  लागू  करने  के  लिए

 हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन के  अध्यक्ष  की  अ्रध्यक्षता में  एक  विशेष  समिति  बनाई  गई

 औद्योगिक  लागत  व  मलय  ब्यरो  द्वारा  कागज  की  लागत  ढांचे  की  जांच  की  जा  रही

 इस  अ्रध्ययन  से  उद्योग  की  युक्तिसंगत  सत्य  नीति  निर्धारित  करने  में  सरकार  को  A

 मिलेगी  ।  इस  बीच  कागज  उद्योग  ने  उपभोक्ताओं  के  निर्बल  वर्गों  को  कम  मलय  पर  लेखन

 ब  मुद्रण  के  कागज  की  सप्लाई  करने  का  झ्राश्वासन  दिया  है  ।

 पोस्टकार्ड ों  तथा  अन्तर्देशीय  की  कीमतों  में  वद्धि  के  विरुद्ध  जनसंघ  के  स्वयंसेवकों

 द्वारा  प्रदान

 क . 6250.  श्री  एम०  एम०  जोजफ  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  जनसंघ  के  सेवकों  ने  19  1974 को  राजधानी  में  35  डाकघरों

 के  बाहर  पोस्ट  कार्डों  तथा  अन्तर्देशीय  पत्तों  की  कीमतों  में  की  जाने  वाली  प्रस्तावित  वृद्धि  विरुद्ध
 प्रदान  किया  ar

 मम  में यदि  तो  क्या  सरकार  का TARE  थ  LAGI  aa  USS  झप  ह  ६  el  ad  | निर्णय  पर  पुन ~  विचार  करने

 का
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 Written  Answers  April  10,  1974
 ना

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sto  शर  fag)  जी  ay

 जी  नहीं  ।

 स्वर्गीय  प्रो०  एस०  एन०  बोस  द्वारा  प्रयोग में  लाये  जाने  वाले  कमरे का  परिरक्षण

 6251.  श्री  समर  क्या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  स्वर्गीय  प्रो ०  एस०  एन०  बोस  द्वारा  कलकत्ता  स्थित

 अपने  निवास  में  भ्र पने  प्रयोग  में  लाये  जाने  वाले  कमरे  को  परिरक्षित  रखने  का

 इस  उद्देश्य  के  लिये  प्रोफेसर  के  परिवार  के  सदस्यों  के  विचार  जाने

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  (af  सी०  :

 कौर  (@)  राष्ट्रीय  प्रायोजना  समिति  जिसकी  स्थापना  ‘ata  सांख्यिकी  की

 व्ष॑गांठ  मनाने  के  संबंध  में  गत  वर्ष  की  गयी  लेकिन  जिसे  aa  दिवंगत  प्रो०  एस०

 एन०  बोस  की  यादगार  के  परिरक्षण  लिए  उपायों  को  सुझाने  का  काम  सौंपा

 गया  सिफारिशों  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।  जब  भी  आवश्यक  होगा  प्रो०  बोस के  परिवार  के

 सदस्यों  से  परामर्श  किया  जायेगा  ।

 a  -,  ore व  काश्मीर  साम्प्रदायिक  तनाव  पदा  नरन  ि  Bote

 6252.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  सिंधी  थी

 श्री  विश्वनाथ  झनझन वाला
 कया  गृह  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  हाल  ही  जम्मू  व  काश्मीर  में  साम्प्रदायिक  दंगे  भड़काने  के  लिये

 शील  तथा  एक  गुप्त  पाकिस्तानी  एजेन्सी  से  धन  पाने  वाला  एक  12  सदस्यीय  पाक-समवेत

 गिरोह  पकड़ा  गया

 यदि  at,  तो  इस  गिरोह  की  कायें-प्रणाली क्या  कौर

 क्या  इस  गिरोह  की  गिरफ्तारी  के  फलस्वरूप  राज्य  में  ऐसे  भड़काऊ  एजेन्टों  की

 सक्रियता का  भेद  खुला  wet  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या

 गह  मंत्रालय में
 उप-मंत्री

 (sit  एफ०  एच०  :  से  जम्मू  व

 कश्मीर  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  श्रीनगर  पुलिस  द्वारा  साम्प्रदायिक  शान्ति  तथा  सद्भाव

 भंग  करने  के  प्रयत्न  करने  के  कारण
 एक

 मामला  दर्ज  किया  गया  है
 ।

 पांच  व्यक्तियों
 गिरफ्तार किया  गया  है  ।  राज्य

 सरकार  द्वारा  ona  तक की  गई  जांच-पड़ताल  से  इन  व्यक्तियों

 का  किसी  विदेशी  एजेंसी  के  साथ  सम्बन्ध  होने  का  संकेत  नहीं  मिलता  फिर  जांच
 पड़ताल जारी  है  ।
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 20  1896  लिखित  उत्तर

 फुक  हुए  पेट्रोलियम  कोक  का  उत्पादन

 6253.  श्री  वी०  के०  दास चौधरी  :
 क्या

 औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  सरकार  ने  फूंके  हुए  पेट्रोलियम  कोक  के  उत्पादन  के  लिए  कुछ  योजनाओं  को

 यदि  तो  किस  फर्मे को ग  ये  योजनायें  प्रभावित  की  गयी  कौर

 उस  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  dat  एस०  बी ०  at

 और  eq
 पेट्रोलियम  कोक

 के
 उत्पादन  के  लिए  पंजीकृत

 परिजनों का  ब्यौरा  निम्न  प्रकार  है  :

 ee  अल

 अथ
 कम  का  नाम

 a
 स्थान  वार्षिक  क्षमता

 1.  Ho  कार्बन  प्रोडक्टस  हल्दिया  (To  बंगाल )  50,000  मी०  टन

 2.  Ho  तमिलनाडु  इण्डस्टियल  तमिलनाडु  50,000  मी०  टन

 ७ ०५ उबलपमट  कारपोरेशन

 3.  श्री एम  ०  क े०  मोहता  विशाखापत्तनम प्र  0)  50,000  मी०  टन

 4.  Ho  गोशा  कार्बन  लि  ०  गोझा  50,000  मी०  टन

 5.  Ho  सूगनेरिया  कमर्शियल  विशाखापत्तनम  प्र
 ०  )  50,000  मी०  टन

 omit
 क्रियान्वित किए  जाने

 ह
 की  संभावना  नहीं है  ।

 य  अ

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  म॑ं  और  आग  amar  के  लिये  om

 6254.  श्री  शंकर  राव  सामन्त  कया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  तथा  बम्बई  बार  एसोसियेशन ने  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता

 wie  आगे  संशोधन  के  लिये  केन्द्र  सरकार  से  भ्रनुरोध  किया  है

 यदि  तो  उक्त  संशोधनों  का  स्वरूप  क्या  झर

 (77)  इन  प्रस्तावित  संशोधनों  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 और गृह  मंत्रालय  में
 उप-नेत्रो  (at  एफ०  एच०  :  महा  राष्ट्र

 सरकारे  ने  दंड  प्रकर  संहिता  को  महाराष्ट्र  में  लागू  करन  के  लिए  उसमें  संशोधन  करने  का
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 _

 Chaitra
 20,

 1896  (Saka)

 प्रस्ताव  किया  है  जिसका  उद्देश्य  wea  बातों  के  साथ-साथ  यह  है  कि  (1)  प्रेजीडेंसी  मजिस्ट्रेट
 के  निर्णयों  की  कपिल  सत्त  न्यायालयों  में  करने  की  अ्रपेक्षा  जैसी  कि  नई  संहिता में  व्यवस्था  को

 है  सीधे  उच्च  न्यायालय  में  की  (2)  मजिस्ट्रेटोंਂ  तथा  जस्टिस  श्राफ  पीस

 प्रणाली  जैसी  पुरानी  संहिता  में  है  बनी  रहे  (3)  ऐसे  मजिस्ट्रेटों  को  नियुक्त  करने  का  अधिकार

 सरकार  को  दिया  जाय  तथा  (4)  राज्य  सरकार  द्वारा  लोक  शभ्रभियोजक  नियुक्त  करते  समय

 सत्र  न्यायालय तथा  उच्च  न्यायालय  के  साथ  परामर्श  करने  की  शझ्रावश्यकता  समाप्त  की  जाय

 बम्बई  बार  एशोसिएशन ने  उपरोक्त  (1)  के  अतिरिक्त  उन  मामलों  में  जहां  अभियुक्त  व्यक्ति

 को  दी  गई  जेल  की  सजा  तीन  महीने  से  झ्र धिक  न  data  करने  की  रोक  को  समाप्त  करने

 के  लिए  नई  संहिता  में  संशोधन  करने  के  लिए  सुझाव  दिये  हैं  ।

 प्रस्तावित  संशोधनों  में  समाहित  प्रस्तावों  पर  संसद  के  दोनों  सदनों  की  संयुक्त

 समिति  द्वारा  पहले  ही  विचार  किया  गया  था  ।  विधेयक  पर  संसद  के  दोनों  सदनों  में

 पूर्वक  विचार  किया  गया  था  sie  उसको  25  1974  को  राष्ट्रपति की  अनुमति

 मिली  थी  ।  सरकार  महाराष्ट्र  सरकार  तथा  बम्बई  बार  एशोसिएशन द्वारा  संशोधन

 करने  के  लिए  दिए  गये  सुझावों  से  सहमत  नहीं  क्योंकि  सरकार  उन  नीतियों  में  बिना

 उनके  कार्यकरण  को  देखे  संशोधन  करना  उचित  नहीं  समझती  जो  ऐसे  दी घं काल  से  सुविचारित

 तथा  सावधानी  से  विचार  करने  के  बाद  किए  गये  हैं  ।

 पांचवीं  योजना  में  उद्योगों  के  लिए  बिजली  उत्पादन  का  लक्ष्य

 6255.  श्र
 अ

 श्याम  सुन्दर  :  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्तमान  दर  से  भारत  में  बिजली  के  उत्पादन  से  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना

 में  औद्योगिक  लक्ष्य  पूरे  हो  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना

 के  प्रारूप  में  बिजली  के  उत्पादन  दर  में  काफी  बढ़ोत्तरी  करने  at  परिकल्पना की  गई  है  ।

 1978-79  के  लिए  निर्धारित  बिजली  के  लक्ष्यों  में  औद्योगिक  कार्यक्रमों  की  बिजली

 को  पुरी  तरह  ध्यान  में  रखा  गया  है  ।

 बिजली  उत्पादन  की  वर्तमान  कमी  को  पुरी  करने  के  लिए  सरकार  ने  कई  कदम
 az

 उठाये  जो  महत्वपूर्ण  कदम  उठाय  वे  इस  प्रकार  eo

 (1)  थर्मल  बिजलीघरों  का  श्रसंतोषप्रद  गति  से  काम  करने  के  कारण  घटिया

 फालतू  पुर्जों  का  उपलब्ध  न  होना  सम्भरित  कोयले  की  किस्म

 घटिया  बिजलीघरों  के  लिए  afar  फालतू  पुर्जे  या  तो  किए

 जा  चुके  हैं  अ्रथवा  उन्हें  प्राप्त  करने  के  लिए  व्यवस्था  की  जा  चुकी  है  ।  कतिपय

 बिजलीघरों  खासकर  पूर्वी  क्षेत्र  में  फालतू  पुर्जे  प्राथमिकता  के  आधार  पर  प्राप्त

 किए  गए  थे
 ।

 बिजलीघरों  के  रख-रखाव  कौर  फालतू  पुर्जों  के  निर्माण  sik

 सम्भरण
 के  लिए  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स ने  ,  फालतू  पुर्जे

 और
 सेवा  संगठन
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 थर्मल  स्टेशनों
 -

 n  कोयला  क्षेत्रों  से स्थापित

 सम्बद्ध  कर  दिया  गया  हर  बिजलीघरों को  कोयले  का

 सम्भरण  सुनिश्चत  रूप  से  होता  रहे  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  tara  बोर्ड  में  एक

 प्रबोधन  कक्ष  स्थापित  किया  गया  हँ  ।

 (2)  प्रत्येक  क्षेत्र  समन्वित  आधार  पर  संयंत्र  रख  रखाव  की  समय  सारणी  तैयार

 की  जा  रही  केन्द्रीय  संचालित  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  निर्मित  wag

 लाइनों  द्वारा  बैशी  राज्यों  से  बिजली  कमी  वाले  राज्यों  को  दी  जा  रही

 इस  समन्वित  संचालन  द्वारा  प्रीतम  उपयोग  के  समय  से  शभ्रतिरिक्त  जो  बिजली

 है  उसका  उपयोग  किया  जा  रहा

 (3)  धन  श्रावंटित  करते  समय  विद्युत  क्षेत्र  को  प्राथमिकता दी  गई  है  ।  जिन

 योजनाओं  पर  काफी  निर्माण  art  किया  जा  चुका  है  उनमें  से  कुछ  को  शीघ्रता

 से  पुरा  करने  के  लिए  योजनाओं  में  दिए  गए  व्ययों  से  अधिक  धन  दिया  गया

 खास-खास  परियोजनाओं  के  लिए  1972-73  में  लगभग  41  .  5  करोड़  रुपये

 तथा  1973-74 में  लगभग  42  करोड़  रुपयों  के  भ्र ति रिक्त  परिव्यय  दिए  गए ।

 (4)  विद् यु घरों  के  दैनन्दिनी  संचालन  पर  नजर  रखने  तथा  निर्माण  में  प्रबोधन  करने  तथा

 समयसारिणी  के  अनुसार  लक्षित  तिथियों  पर  परियोजनानों  को  करने  के

 लिए  योजना  सिंचाई  तथा  विद्युत  मंत्रालय/किन्द्रीय  जल  व  विद्युत  झ्रायोग

 में  प्रबोधन  कक्षों  की  स्थापना  की  जा  रही

 (5)  परियोजनाओं  को  विस्फोटक  जैसे  दुर्लभ  सामग्री  उपलब्ध  करने

 के  लिए  व्यवस्था की  जा  रही

 Expenditure  Incurred  on  Union  Ministers

 6256.  Shri  Jagannath  Rao  Joshi,
 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  Fal

 *
 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to

 state  ;

 (a)  the  total  expenditure  incurred  on  the  Union  Ministers  towards  salaries,  allowances
 and  all  other  items  during  the  years  1948-49  and  1968-69  respectively;

 (b)  the  expenditure  incurred  on  them  during  1972-73;  and

 (c)  whether  Government  have  any  constructive  proposal  to  reduce  this  expenditure;  and  if
 80,  the  extent  to  which  this  expenditure  will  be  brought  down  during  the  next  year?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.H.  Mohsin)  :  (a)  and  (6)  A
 statement  is  attached.

 (©)  Salaries,  Allowances  and  perquisites of  the  Ministers  are  already  regulated  by  an  Act
 of  Parliament  and  the  Statutory  Rules.  There  is  no  proposal  to  impose  ceiling  oD टन  them  to  reduce

 expenditure  on  Ministers.
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 Statement

 Rte
 The  expenditure  jncurred  on  salaries,  sim  tuary  allcwance  end  tour  expenses  of  the

 ;  Mini  SUC.

 विवक

 15
 during

 the  ye2s  1948-49,  1.0  €8-69  erc.  1972-73  is  incics  tic  belew:

 Year  Salaries  ७  mptuary  Tour  exPeNses
 =

 1948-49  5  -69  -02  2°01
 12-98  0-99  18  -08 1968-69

 “1972-73  12-38  0  -98  28  37.

 2-  The  %erq:iisites  to  which  a  Minister  is  entitled  are  free  furnished  residence  end  free

 S1dy!7  v  Lab:  22:  151४.  [a  -2sDect  of  the  litter,  since  151  April,  1963  the  Ministers

 volintary  sailing  of  Rs,  20)  ver  mensum.  The  details  of  the  10171  smcunt  of

 सम्  etiiture  incurred  on  miintenance  of  the  residences  and  furnishings  85  8150  51  ly  cf  water
 ani  :lsctrisity  d  sing  ths  y2ars  1968-69  and  1972-73  are  being  collected  and  will  belaid  om  the

 Table of  the  House.  Similar  infcimeticn  in  res}  cor  cf  ike  yoes  1668-46  | हु  nea.  eve  ile  ble,

 कलकत्ता  में  जमन  लोकतांत्रिक  गणतन्त्र  के  उप-वाणिज्य  ga  की  मृत्यु  के  बारे  में  जांच

 6257.  श्री  ज्योतिमंय  ag  :  कया  गृह  मंत्री '  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 12  1974  के  एक  कलकत्ता  दैनिक  पत्न  में  प्रकाशित  एक  समाचार के

 श्रतुसार  क्या  यह  सच  है  कि  विधि  चिकित्सा  विशेषज्ञों  ने  पुलिस  अधिकारियों  पर  यह  ara

 लगाया
 था  कि  उन्होंने  लोकतांत्रिक  गणतन्त्र  के  उप-वाणिज्य  दूत  श्री  एच०  डी०  जिम्मर

 की  कलकता  में  मृत्य  सम्बन्धी  जांच  में  पर्याप्त  सहयोग  नहीं  दिया  ;

 यदि  तो  सरकार  ने  उक्त  प्रत्यारोप  की  जांच  की  कौर

 यदि  तो  उससे  क्या  निष्कर्ष  निकल े?

 गृह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  :  जी  श्रीमान ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता

 टायरों  के  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध

 6258.  श्री  जगन्नाथ  fret

 at  रामावतार  शास्त्री
 :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  टायरों  की  बढ़ती  हुई  कमी को  ध्यान  में  रखते
 '
 हुए  टायरों

 के
 निर्यात  यदि  पूर्ण  रूप  से  प्रतिबन्ध  तो  कोई  रोक  लगाने  का

 है  ;.
 ded क्या  इस  कमी  का  कारण  आवश्यक  कच्चे  माल  का  पन

 ्
 NE  नल S

 की  हड़ताल  के  कारण  उत्पादन  में  कमी
 कौर

 क्या
 यदि

 तो  कितने  श्र  विदेशों  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में
 दिए  गए  सहयोग  ब्यौरा
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 ee  ना

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  dat  एम०  ato  oT,  नहीं  ।

 बिजली  की  कटौती  कारखानों  में  हड़ताल  कच्चे  माल  शादी  को  पर्याप्त  argia

 के  कारण  उत्पादन  की  कमी  से  टायरों  की  कमी  हुई

 सरकार  ने  इस  बारे  में  किसी  दूसरे  देश  की  सहायता  के  लिए  पहल  नहीं  की

 भारत  में  विदेशी  सिगरेटों  के  कारण  भारतीय  सिगरेटों  की  मांग  कम  होना

 6259.  st  के०  मानना  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  इस  बात  जानकारी  है  कि अनेक  प्रकार  की  उत्कृष्ट  विदेशी

 सिगरेटों  देश  के  सभी  शहरों  में  सरलता  से  उपलब्ध  हैं  जिसके  फलस्वरूप  भारत  में  निर्मित  सिगरेटों

 या  तो  बाजार  में  रही  ही  नहीं  या  गत  कुछ  वर्षों  में  उनकी  बिक्री  बहुत  ही  कम  हो  गई

 भ्र ौर

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  एस०  बी०  सिगरेटों का

 करने  की  श्रीमती  नहीं  सरकार  के  पास  शभ्रनघिकृत  तौर  पर  लाई  गई  विदेशों  में  बनी

 सिगरेटों  की  उपलब्धता  के  सम्बन्ध  में  ठीक-ठीक  जानकारी  नहीं  सरकार  भारत  में  बनी
 सिगरेटों

 की  बिक्री  के  भी  कोई  ates नहीं  रखती ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता ।

 Implementation  of  Recommendations  of  Administrative  Reforms IDS  Commission

 6260.  Shri  Phool  Chand  Verma  :  Will  the  Prime  Minister  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  implemented  all  the  recommendations  of  the  Administrative
 Reforms  Commission  and

 (b)  if  not  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  the  Home  Affairs  and  in  the  Department
 of  Personnel  (Shri  Ram  Niwas  Mirdha)  (a)  &  (b)  In  20  reports  presented  to  the  Government

 the  ?dministrative  Reforms  Ccmmissicn  heve  mede  578  reconmmendations,  out 0 of  which  527

 (including  partly)  recommendations  concern  the  Centre  and  the  remaining  56  (including
 5  partly)  concern  the  State  governments.

 Out  of  527  (including  partly)  recommendations  concerning  the  Centre,  decisic  9115  have
 been  taken  on  408  (including  23  partly)  and  of  these

 (i)  351  (including  47  partiy)  recommendations  have  been  accepted  with  or  without

 modifications;  and

 ii)  (including  36  partly)  recommendations  have  not  been  accepted

 The  remaining  137  (including  18  partly)  recommendations  are  still  under  the  consideration  of  tie

 Govt.
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 Of  the  351  (including  47  partly)  recommendations  which  have  been  accepted  with  or  with-

 out  modifications,  277  (including  49  partly)  recommendations  have  already  been  implemented  and

 the  remaining  recommendations  are  in  various  stages  of  implementation.

 Four  comprehensive  statements  showing  the  decisions  taken  and  the  implementation  of  these

 decisions,  from  time  to  time,  were  laid  on  the  Table  of  the  house  on  31st  July,  1970,  17th  Novem-

 ber,  1971,  20th  December,  1972  and  22nd  August,  1973.

 Some  of  the  recommendations  of  the  Administrative  Reforms  Commission  are  of  far-

 reaching  importance  and  cannot  be  implemented  wihtout  proper  consideration  of  their  various

 implications  and  without  making  adequate  preperation  for  the  changeover.  Moreover,  @  great
 deal  of  jnter-departmental  consultation  and  in  some  cases  consultation  with  the  state  governments
 which  requires  a  101  of  time  is  also  involved.  However,  the  highest  priority  is  being  given  to  these

 matters.

 संकटग्रस्त कपड़ा  मिलों  में  उत्पादन

 6261.  श्री  शक्ति  कुमार  सरकार  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगें

 कि  संकटग्रस्त  कपड़ा  मिलों  को  ०५  नियन्त्रण  में  लिए  जाने  से  एक  वर्ष  पूरव  प्रौर एक वर्ष एक  aw

 मिल  वार  कितना  उत्पादन

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  एम०  बी०  सुचना  इकट्ठी  की

 जा  रही  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायगी  ।

 राष्ट्रीय  आयात  प्रतिष्ठान  परिषद्‌  की  स्थापना

 6262.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  राष्ट्रीय  प्रतिस्थापन  परिषद  बनाने  जा  रही  है  ;

 यदि  तो  क्या  यह  परिषद  arene  प्रतिस्थापन  के  प्रयास  तेंज  करने  के  लिए

 संस्थागत  प्रबन्ध  कौर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०  से

 यद्यपि  सरकार  आयात  प्रतिस्थापन  परिषद्‌  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार
 कर  रही  थी  किन्तु  wa  यह  निश्चय  किया  गया  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  विद्यमान  समितियां

 इस  कार्य  को  देखेंगी  ।  इस  प्रकार  देश  में  अलग  प्रतिस्थापन  परिषद्‌  स्थापति  करने

 का  प्रस्ताव नहीं  है  ।

 बेरोजगारी की  समस्या  से  निपटने  के  लिए  राज्यों  को  धन  का  नियतन

 6263.
 श्री  आर०  एन०  बमन

 :
 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राज्यों  को  विशेष  रोजगार  कार्यक्रमों  के  लिए  राज्यों  में  बेरोजगार  व्यक्तियों

 की  संख्या  के  श्राघार  पर  धन  राशि  न  दे  कर  राज्य  की  जनसंख्या  के  आधार  पर  दी  जाती

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण
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 गत  तीन  वर्षों  में  पश्चिम  बंगाल  को  इस  प्रयोजन  के  लिए  वर्ष वर्षवार  कितनी  धन

 शि  दी  कौर

 गत  तीन  वर्षों  में  जिन  राज्यों  को  अधिकतम  श्र  न्यूनतम  धनराशि  दी  उनके za
 नाम  क्या  हैं

 ?

 योजना  मंत्रालय  मं  राज्य  मंत्री  मोहन  विभिन्न विशेष  रोजगार

 कार्यक्रम  ,  ग्रामीण  रोजगार  से  सम्बन्धित  त्वरित  शिक्षित  बेरोजगारों से  सम्बन्धि

 पांच  लाख  रोजगार  कार्यक्रम  तथा  राज्यों  संघ  शासित  क्षेत्रों  से  सम्बन्धित  विशष
 रोजगार  चौथी  योजना  में  प्रारम्भ किए  गए  थे  ।  राज्यों  तथा  संघ  शासित  क्षेत्रों

 से  सम्बन्धित  विशेष  रोजगार  कार्यक्रम  को  अन्य  उपर्युक्त  कार्यक्रमों के  लिए  राज्यों

 को  केन्द्रीय  सहायता  की  व्यवस्था  जनसंख्या  के  आधार  पर  की  गई  थी  ।

 जहां  तक  ग्रामीण  रोजगार  से  सम्बन्धित  त्वरित  स्कीम  का  सम्बन्ध  सामान्य  रूप  से

 wea  जिले  को  केन्द्रीय  सहायता  समानता  के  आधार  पर  नियत  की  गई  थी  ताकि  औसत  रूप

 म॑  एक  ay  में  10  महीने  के  1,000  व्यक्तियों को  बराबर  रोजगार  उपलब्ध  किया

 जा  सके  ॥

 शिक्षित  बेरोजगारों  से  सम्बन्धित  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  सभी  स्कीमों  के  वास्ते  धन  नियत

 करने  के  लिए  कोई  एक  समान  मानदण्ड  नहीं  अपनाया  गया  क्योंकि  इस  कार्यक्रम  के

 ४  प्रारम्भ  की  गई  स्कीमों  के  स्वरूप  ake  विषय  एक  दसरे  से  बिलकुल  अलग-अलग  थ

 इस  कार्यक्रम  के  मातहत  शुरू  की  गई  प्राथमिक  शिक्षा  का  विस्तार  झ्र  उसकी

 कोटि  में  सुधार  स्कीम  के  लिए  दी  जानें  वाली  केन्द्रीय  सहायता  का  प्रथम  दो-तिहाई  er

 पिछड़े  राज्यों  के  लिए  सुरक्षित  कर  दिया  गया  था  भर  एक-तिहाई  अन्य  राज्यों  के  लिए  था  ।

 पिछड़ेपन  का  निर्धारण  ऐसे  सकल  जाने  वाले  बच्चों  के  आधार  पर  किया  गया  था  जिनके  लिए

 प्राथमिक  स्कूलों  तक  की  सुविधा  नहीं  थी  ।  राज्यों  को  सहायता  सकल  जाने  वाले  बच्चों

 की  सूची  के  mare  पर  दी  गई  थी  ।  ग्रामीण  इंजीनियरी  सर्वेक्षण  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता

 राज्यों  में  ऐसे  जिलों  की  संख्या  के  अनसार  नियत  की  गई  थी  जिनमें  या  तो  ग्रामीण  निर्माण

 कार्यक्रम
 जो

 अरब  सुखाप्रवृत्त  क्षेत्रों  से  सम्बन्धित  कार्यक्रम के  नाम  से  जाना  जाता  या  फिर

 ग्रामीण  रोजगार  से  सम्बन्धित  त्वरित  स्कीमें  जारी  थीं  ।  ग्रामीण  जल  श्रार्पात  सम्बन्धित

 अ्रभिकल्प  एकक  स्कीम  के  लिए  धन  का  आवंटन  ऐसे  राज्यों  को  किया  गया  था  जो  ग्रामीण

 क्षेत्रों में  पेय  जल  शादी  की  भर्ती  के  विचार  से  स्थायी  रूप  से  प्रतिकूल  परिस्थितियों  में  समझे

 जातें  हैं  ।

 पांच  लाख  रोजगार  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  तीन  बातों
 को  ध्यान

 में  रखते  हुए  दी  गई

 (1)  जनसंख्या  (1971  की  जनगणना  के  ,  (2)  30  1972  को

 रोजगार  कार्यालयों  के  चालू  रजिस्ट्रारों  में  afer  काम  खोजने  वालों  की  झर  (3)
 30  जून  1972  को  रोजगार  कार्यालयों  के  चालू  रजिस्टरों  में  दर्ज  काम  खोजने  वाले  शिक्षित

 व्यक्तियों  की  संख्या  ।

 विशेष  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  का  श्रावंटन  जनसंख्या

 (1971  की  जन
 के  आधार  पर  किया  गया  था

 ।
 जनसंख्या  के

 ae
 पर  राज्यों

 हहे
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 को  धन  का  arden  योजना  आयोग  द्वारा  जारी  किए  गए  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  के  कारण  तो

 ही  इसके  साथ  ही  साथ  एक  कारण  यह  भी  था  कि  यह  कार्यक्रम  सभी  वर्गों  के

 लाभ  के  लिए  जिसमें  शहरी  ae  ग्रामीण  दोनों  के  प्रशिक्षित  व्यक्ति  भी  शामिल

 हैं
 ।

 इसके  साथ  ही  साथ  राज्यों  को  समान  राशि  अपने  अतिरिक्त  संसाधनों  से  जुटानी

 इसके  रोजगार  कार्यालयों  से  उपलब्ध  होने  वाले  बेरोजगारी  के  आंकड़ों  में  ग्रामीण

 क्षेत्रों  की  बेरोजगारी  की  स्थिति  इतनी  यथार्थता  से  स्पष्ट  नहीं  हो  पाती  जितनी  शहरी

 क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  होती  है  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  रोजगार  कार्यालयों  के  चालू  रजिस्टरों

 में  दर्जें  लोगों  में  से  मुश्किल  से  33  प्रतिशत  ही  ग्रामीण  क्षेत्रों  से  थे  ।

 पश्चिम  बंगाल  को  इन  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  प्रतिवर्ष  नियत  की  गई  केन्द्रीय  सहायता  निम्न

 rare

 1971-72
 1972-73  a  1973-74

 1.  ग्रामीण  रोजगार  से  सम्बन्धितਂ

 320.00  262.50 299.00

 शिक्षित
 बेरोजगारों  से  सम्बन्धित

 कार्यक्रम  219.75  302.29 98.  25

 1973-74  में  प्रारम्भ  क्या

 पाच  लाख  रोज़गार  1500.  00.

 1972-73  में  प्रारम्भ  किया

 गया  राज्यों  तथा  संघ  शासित

 क्षेत्रों  a  सम्बन्धित  विशेष

 ed  218.00  185.70

 इन  कार्यक्रमों  के  तीन  वर्ष
 ।

 में  जिन  राज्यों  को  सर्वाधिक  तथा  न्यूनतम  केन्द्रीय

 सहायता  दी  गई  उनके  नाम  निम्न  प्रकार  हैं  ——w
 re  ce

 1971-72  1973-74
 Radar  ie

 1.  ग्रामीण  रोजगार से  सम्बन्धित  अधिकतम  उत्तर  प्रदेश  उत्तर  प्रदेश  उत्तर  प्रदेश
 ७,

 त्वरित  स्कीम  न्यूनतम  मेघालय  चिपरा
 मेघालय

 शिक्षित  बेरोजगारों  से  सम्बन्धित  अधिकतम  उत्तर  प्रदेश

 कार्यक्रम  न्यूनतम

 नान
 मणिपुर  मणिपुर

 1973-74  में  प्रारम्भ  ofanar

 गया  पांच  लाख  रोज़गार  कार्यक्रम  न्यूनतम  नागालैंड
 —a 1972-73  में  प्रारम्भ  किया  प्रीतम

 गया  राज्यों  संघ  शासित  क्षेत्रों  न्यूनतम  नागपाल
 उत्तर  प्रदेश

 से [|  सम्बन्धित  विशेष  रोजगार

 42,



 1896  लिखित  उत्तर

 हरिजनों  में  साक्षरता की  प्रतिशतता

 6264.  श्री  एम०  कल्याण  सुन्दरम

 थी  भान  fag  भोरा  }
 क्या गृह  मंत्नी  बताने  की  करेंगे कि

 देशमें  6  वर्ष  से  12  वर्ष  तक  की  राय  वाले  हरिजन  बच्चों  की  कुल  संख्या

 feat है

 उनमें  से  कितने  स्कूलों  में  जाते  हैं  ale  कितने  नही  जाते  ;  भ्र ौर

 देश  में  कुल  जनसंख्या को  ध्यान  में  रखते  हरिजनों  में  साक्षरता  की
 प्रतिशतता

 कितनी

 है
 ?

 गृह  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  एफ०  एच०  मोहसिन )  कोई  ऐसी  सूचना
 उपलब्ध

 नहीं है  ।

 स्कूलों के  रजिस्टरों  में  वर्ष  1967-68 जिसके  लिए  सुचना  उपलब्ध है  अनुसूचित  जातियों

 के  बच्चों  की  संख्या  थी  ॥

 29.45  प्रतिशत कुल  जनसंख्या

 14,  71  प्रतिशत म्रनुसुचित  जातियां

 उपरोक्त  आंकड़े  सन्‌  1971  की  जनगणना  के  हैं  प्रौढ़  उसमें  0-4
 वर्ष  की

 की  जनसंख्या  सम्मिलित  हैं  ।

 (2)  waged  जातियों  में  साक्षरता  के  प्रतिशत  के  श्राकड़े  अस्थाई हैं  ।

 राष्ट्रपति  को  अनीति  के  लिये  गुजरात  अधिकतर  कमी  सीमा  दिधेय्क

 6265.  शमी  अरविन्द  एस०  पटेल

 थी  वे कारिया  हया  गृह  मंत्री  यह  बतौर
 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गुजरात  ने  अधिकतम  भूमि  सीमा  विधेयक  को  राष्ट्रपति
 की

 अनुमति  के  लियें
 भेजा है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी तथ्य  क्या  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  सें  उप  मंत्रों  एफ०  एच०  और  गुजरात i]

 अधिकतम  कृषि  भूमि  सीमा  1972  जिसका  उद्देश्य  गुजरात  भअ्रधिकतम

 कृषि  भूमि  अधिनियम  1960  का  संशोधन  करना  है  जिससे  कि  भूमि  at  ग्र धिक तम  सीमा  कम

 की  जाय  तथा  ऐसी  सीमा  अधिक  भूमि  अधिग्रहण  की  1973  में  प्राप्त

 gat  था  कथित
 विधेयक  को  राष्ट्रपति  द्वारा  _23-2-1974.  अनुमति  दी

 गई  थी  ।  राज्य

 सरकार  को  अनुमति  की  सुचना  '25-2-1974  को  दी  गई

 43
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 उड़ीसा  में  अनुसुचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  की  लड़कियों  की  शिक्षा

 6267. श्री  गजाधर  मांझी  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  उड़ीसा  राज्य  में  अनुसूचित  जातियों  ak  अनुसूचित  जनजातियों

 की  लड़कियों  की  शिक्षा  के  लिये  सुविधाएं  कौर  रियायतें  उपलब्ध  की  शर

 उड़ीसा  राज्य  में  अन्य  समुदायों  की  लड़कियों  की  तुलना  में  उनकी  साक्षरता  की

 प्रतिशतता  कितनी  है
 ?  ,

 गृह  मंत्रालय में  उप-मंत्री  एफ०  एच०  :  जी
 1971  में  साक्षरता  का  अपमानित  प्रतिशत  इस  प्रकार है

 13.  75  प्रतिशत श्राम  लड़कियां

 अनुसूचित  जातियों  को  लड़कियां
 5  17  प्रतिशत

 2  58  प्रतिशत भ्रनुसुचित  ख़ादिम  जातियों की  लड़कियां

 जनजातीय  संस्कृति  का  परिरक्षण

 6268.  श्री  गिरधर  गो मांगो
 :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 जनजातीय  संस्कृति  के  परिरक्षण  के  लिये  सरकारों  ने  कार्यवाही की

 है  या  करने  का  विचार  है  ;

 क्या  भारत  में  जनजातीय  विकास  एवं  सामुदायिक  विकास  खण्डों  ने  जनजातीय

 कलाकरों  को  प्रदर्शित  करने  ak  उनका  परिरक्षण  करने  के  लिये  संग्रहालय  खोले  यदि

 तो  उनके  परिरक्षण  के  लिये  क्या  वैकल्पिक  कार्यवाही  करने  का  विचार  शौर

 उनका  परिरक्षण  करने  कौर  प्रोत्साहित  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  क्या

 वाही  कर  रही  है  ?

 गृह  मंत्रालय
 में  उप

 मंत्री  एफ०  एच०  :  सरकार  की
 यह  स्वीकृत  नीति

 है  कि  सभी  संप्रदाय  अपने  वंश  के  च्  विकसित  हों  ।  विधान  बनाते  अथवा  wet  प्रशासनिक

 कार्यवाही  करते  समय  यह  सावधानी  बरती  जाती  है  कि  वे  भ्र दिवा सी  समुदायों  के  रहन-सहन

 के  तरीके  में  अनावश्यक  हस्तक्षेप
 न

 करें
 ।

 किन्तु  राधिका  विकास  की  प्रक्रिया  से  किसी  समुदाय

 के  सांस्कृतिक  जीवन  के  विभिन्न  carat  में  स्वाभाविक  परिवर्तन  होता  है  ।

 देश  में
 11

 आदिवासी  अनुसंधान  संस्थाएं  हैं  जिनमें  से  अधिकांश  में  संग्रहालय  हैं

 जहां  भ्रादिवासी  समुदायों  की  कलाओं  और  शिल्पों  को  रखा  जाता  है  ।  भारतीय  श्रदिमजाति

 सेवक  संघ  जैसे  कुछ  गैर-सरकारी  संगठनों  के  पास  भी  संग्रहालय  जो  आदिवासी  कला  का

 प्रदर्शन  शर  संरक्षण
 करते  हैं

 ।
 बहुत  से  राज्य  संग्रहालयों  में  भी  आदिवासी  कला  से

 एक  विशेष
 अनुभाग  है

 ।
 भारत  का  मानव शास्त्रीय  सर्वेक्षण  भी  इस  क्षेत्र  में  कार्य  कर  रहा

 केन्द्र  सरकार  इस
 क्षेत्र  में  विभिन्न  कार्यक्रमों के  लिए  मार्गदर्शन  भर  वित्तीय  सहयोग

 प्रदान  करती  है  ।
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 Provision  of  Land  for  Houses  to  SC  /ST  in  Bihar

 6269.  Shri  Ramavtar  Shashtri  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  on  the  occasion  of  the  celebrations  of  the  Silver  Jubilee  of  the  National  Inde-
 pendence,  a  decision  had  been  taken  by  the  Government  of  India  in  regard  to  providing  land  for
 bi building  houses  free  of  cost,  to  25  thousand  families  of  Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes  of  Bihar;  and

 (b)  if  so,  the  follow-up  action  Government  propose  to  take  in  this  regard?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  :  (Shri  F.H.  Mohsin)  :  (a)  and  (b)
 The  celebration  of  the  Silver  Jubilee  of  the  National  Indzpendence  in‘er  alia  envisaged  selection
 of  one  Jayanti  Village  in  each  block  for  all-round  development  including  provision  of  house  sites
 particularly  for  the  Harijans  and  the  landless  labour.  Under  the  Central  Sector  Scheme  of  the
 Ministry  of  Works  and  Housing  for  provision  of  house  sites  to  landless  Workers  in  rural  areas,
 introduced  in  October,  1971,  the  Central  Government  was  to  provide  100%  grant  to  State  Govern-
 ments/Union  Territories  for  providing  house  sites,  free  of  cost,  to  landless  workers  including
 Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  in  rural  areas.

 Since  the  inception  of  the  scheme  in  October,  1971,  44  projects  for  provision  of  32,608  house
 sites  at  an  approved  cost  of  Rs.  62°87  lakhs,  in  different  districts  of  Bihar  have  been  sanctioned
 so  far.  Asum  of  Rs.  15-7!  lakhs  being  25  %  of  the  approved  cost  of  the  projects  has  been  advanced
 to  the  State  Governm:nt  for  their  execution.

 पानी  निकालने  बाली  पवन  चक्कियों  का  डिजाइन  बनाना  और  स्थापित

 6270.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  सिंधी :  क्या  विज्ञान  और प्रद्योगिकी  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा
 ७

 क्या  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  राष्ट्रीय  समिति  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  देश  में  पानी

 निकालने  वाली  पवन  चक्कियों  में  डिजाइन  बनाने  ate  स्थापित  करने  की  सिफारिश  की  है  ;

 क्या  नेशनल  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  के  पास  पवन  चक्कियां  बनाने  की  हर  प्रकार

 की  विशिष्ट  जानकारी  उपलब्ध  है  कुछ  राज्यों  में  वे
 चल

 भी  रही  हैं  ;

 प्रत्येक  पवन  चक्की  को  स्थापित  करने  में  कितनी  लागत  आयेगी  ak

 जब  वे  चलाई  जायेंगी  तो  प्रत्येक  पवन  चक्की  की  क्षमता  कितनी  कौर

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  के  साथ  विचार  विमर्श  किया  है  यदि
 तो  इस  बारे  में  उन  की  कया  प्रतिक्रिया है  ?

 औद्योगिक  विकास तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०  :
 देश  के

 कुछ  भागों  में  पानी  निकालने  के  लिए  पवन  चक्कियां  लगाने  की  सिफारिश  उपयुक्त  परीक्षण  के  बाद  विज्ञान
 व

 तकनोलॉजी  की  राष्ट्रीय  परिषद  द्वारा  बनाई  गई  विंग  पावर  की  विशेषज्ञ  समिति  के  द्वारा  की  गई  है
 ।

 नेशनल  एरोनोटिकल  लेबोरेटरी  बंगलौर  ने  कम  aa  शक्ति  की  पवन  चक्की  का

 विकास  किया  है  ।  देशी  निर्माताओं  द्वारा  ऐसी  पवन  चक्कियों  को  बनाना  सम्भव  है  |

 संचायक टंकी  संस्थापन  इत्यादि  सहित  प्रत्येक  पवन  चक्की

 संस्थापना ..  लागत  का  अनुमान  16,000  रु०  है  ।
 लिफ्ट  हाइट  पम्प  व्यास  वायु की

 गति

 इत्यादि  हरनेक  बातों  पर  पवन  चक्की  की  क्षमता  निर्भर  करेंगी  |
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 (=)  विशेषज्ञ  समिति  की  सिफारिशें  विचाराधीन  हैं  तथा  समस्त  सम्बन्धित  पक्षों  को  दृष्टिगत

 रख  कर  भ्रमरी  की  जाएगी  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  ग्रामीण  sam  का  fara

 6272.  श्री  एस०  एन०  fag  देव  औद्योगिक  fears  मंत्री  अत्यधिक  पिछड़े

 क्षेत्रों  के  विकास  के  बारें  में  12  1973  के  भ्र तारांकित प्रश्न  संख्या  4539  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ग्रामीण  उद्योगों  में  विकास  के  बारे  में  प०  बंगाल  से  कोई  कार्यक्रम

 यदि  तो  प्रस्ताव  की  रूपरेखा  क्या  कौर

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  संचालक  से  प्याउरंहमान  पश्चिम

 बंगाल  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  ग्रामीण  उद्योगों  के  विकास  के  लिये  विशिष्ट  कार्यक्रम  तेयार  करने  का

 दायित्व  राज्य  सरकार  का  है  जिससे  इस  सम्बन्ध  में  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  झा

 है  ।  किन्तु  केन्द्रीय  सरकार  ad  हुए  पिछड़े  क्षेत्रों  में  ऐसे  उद्योगों की  स्थापना  के  लिये  पंजी

 के  रूप  में  सरकारी  आयातित  कौर  अन्य  प्रकार  का  कच्चा  माल  उदारता  देने

 के  साथ-साथ  तकनीकी  ग्रोवर  वित्तीय  सहायता  भी  प्रदान  करती है

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  |

 महाराष्ट्र  &  प्रिटिंग  प्रेसों  का  बन्द  हो

 6273.  श्री  धामन कर  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  महाराष्ट्र  में  विशेषकर  पूना  के  अनेक  प्रेसों  ने  कागज  की  कमी  के  कारण

 अपना  काम  बन्द  करने  का  निर्णय  किया  है  श्र  हजारों  कर्मचारियों  को  जबरन  पट्टी  पर  भेजा

 जायेगा  ;  कौर

 यदि  तो  उक्त  स्थिति  न  द  देने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ait  एम०  बी०  राना )  और

 प्रकार  की  कोई  भी  सुचना  न  तो  राज्य  सरकार  से  न  मुद्रणालयों से  ही  प्राप्त  हुई  है  |

 किन्तु  कागज  मिलों  ने  स्वेच्छा  से  एक  झ्राचार  संहिता  wears  है  जिसमें  we  बातों के  साथ-साथ

 यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  कागज  मिलें

 (1)  उपभोक्ताओं  को  सीधे  उनके  पांच  वर्षों  की  निकासी  के  आधार  पर  कागज  सप्लाई
 करेंगी

 (2)  ऐसे  उपभोक्ताओं को  जिन्हें  वितरकों  और  व्यापारियों के  माध्यम  से  सम् भरण

 किया जाता  रहा  सीधे  सम्भरण  करेंगी  बशर्तें  कि  ऐसी  संप्लाई  उसी  माध्यम से

 किसी  कारणवश  न  की  जा  रही

 ara  की  जाती  है  कि  इन  भ्रभ्युपायों
 मुद्रणालयों  सहित

 कागज
 उपभोक्ताओं  की

 संगत  मांग  पूरी  की  जा  सकेंगी  ।
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 दौरों  पर  e aq  हुई  धनराशि

 6275.  श्री  मुख्तियार  fag  मलिक

 श्री  बोरकर  सिह  राव  }
 कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1  1974 से  31  1974  तक  उनके  दौरों  पर  खड़े  हुई  धनराशि  का  माहवार

 ब्यौरा कया  है  ;

 क्या  खर्च  में  वृद्धि  हो  रही  है  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 गृह  मंत्रालय में  उप-मंदी  एफ०  एच०  :
 अपेक्षित सूचना  इस  प्रकार  है

 es  ey  eer  nr  Pa  aa

 1974  1974  1974

 अन्य  अन्य  940, 00  रु० a

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रधान  मंत्री  द्वारा  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  का  दौरा

 6276.
 श्री  ज्योतिर्मय बसु  :  क्या  गृह

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगें

 1  1973  से  31  1974
 तक  प्रधान

 मंत्री
 ने  प्रत्येक  राज्य  पौर

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  का  कितनी  बार  दौरा

 प्रत्येक  दौरे  का  क्या  प्रयोजन  था  ;

 प्रधानमंत्री  के  दौरों  पर  कुल  कितना  व्यय  wk

 प्रधान  मंत्री  ने  राज्य-वार  संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  कितने  सरकारी  कौर  कितने

 गैर-सरकारी  दौरे

 गृह  मंत्रालय म॑  उप  मंत्री  एफ०  Tao  :  तथा  एक  विवरण

 ही

 सरकारी  दौरे  श्राम  संभागों  को  संबोधित  विभिन्न  समारोहों  में  भाग

 सम्मेलनों  का  उद्घाटन  तूफान  तथा  बाढ़  ग्रस्त  क्षेत्रों  में  जाने  अ्रौर  राज्य  सरकारों

 तथा  विभिन्न  दलों  के  प्रतिनिधियों  व  लोगों  तथा  प्रैस  से  मिलने  के  प्रयोजन  हेतु  प्रधान  पत्नी  के

 विभिन्न  राज्यों  के  नियतकालिक  श्रमण  की  सामान्य  प्रक्रिया  के  भाग
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 प्रधान  मंत्री  कोई  यात्रा  तथा  दैनिक  भत्ता  नहीं  लेती  प्रधान  मंत्री  सचिवालय

 सचिवालय  के  उन  अधिकारियों पर  जो  इन  दौरों--सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  दोनों के  दौरान

 प्रधानमंत्री  के  सरकारी  कार्यों  में  उनकी  सहायता  के  लिए  उनके  साथ  गए  यात्रा

 दैनिक  we  पर  1377.40  रुपए  का  व्यय  किया  गया  सरकारी  दौरों  में  प्रधान  मंत्री  की

 झोर  से  565.00  रुपए  की  राशि  बारिश  के  रूप  में  दी  गई  थी

 विवरण

 प्रधान  मंत्री  का  राज्य 1  1973 से  31  1974 तक  की  अवधि  में

 तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र के  दौरों  का  विवरण

 या  नय  ee  OO  ee  अय  य  य  यय  य  यय  ं  य  AS  a  RS  GO  वान  SN  |

 तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  का  नाम  दौरों की  कुल  संख्या

 A

 सरकारी  गैर-सरकारी

 द  क  NT  eel

 श्रम  .  1

 बंगाल  2

 1 चण्डीगढ़

 दमन  पर  दीव  1

 गुजरात  2

 हिमाचल  प्रदेश  1

 जम्मू  व  कश्मीर

 केरल

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 मसूर

 नागालैण्ड

 उड़ीसा

 पजाब

 तमिलनाडु

 उत्तर  प्रदेश  19

 ae  cre  ett  see ae

 50

 A SP eee GSES 2  न  विविन  et eneerewtee hemmed
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 विदेशी  नियों  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  विनियमों  का  उल्लंघन

 6277.  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  क्या  प्रधान  मंत्री  विदेशी  कम्पनियों  द्वारा  विदेशी  मुद्रा
 विनियमों  का  उल्लंघन  करने  के  बारे  में  12  1973  के  श्रताराकित  प्रश्न  संख्या

 4385
 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगीं

 क्या  विदेशी  कम्पनियों  को  निम्नलिखित  सहायक  कम्पनियों  अथवा  शाखाओं  पर

 विदेशी  मुद्रा  विनियमों  का  उल्लंघन  करने  का  आरोप  लगाया गया  टोबेको  कम्पनी

 हिन्दुस्तान  यूनियन  wade  सिंगर  स्कीइंग  मशीन

 फाइजर  कोका  कोला  एक्सपोर्ट  कैड बरी  ब्रूक  बांड

 इंगलिश  इलैक्ट्रिक  कम्पनी  ore  इण्डिया  argo  सी०

 amigo  और  ग्रामोफोन  कम्पनी  श्राफ  इंडिया ; ं

 यदि  तो  प्रत्येक  के  विरुद्ध  क्या  विशिष्ट  garda  लगाए  गए  हैं  ;  शौर
 hat

 प्रत्येक  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गह  मंत्रालय तथा  कारिक  विभाग में  राज्य  मंत्री  राम  निवास
 :  से  (7)

 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही है  और  इसे  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा ।

 महाराष्ट्र  के  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  पेंशन  देना

 6278.  श्री  बसन्त  साठ
 :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे

 क्या  महाराष्ट्र  के  महालेखापाल  ने  1973  कौर  19744  स्वतंत्रता

 सेनानियों
 को  पेंशन  देने  के  मामले  अ्रावश्यक  स्पष्टीकरण/संशोधन के  लिए  उनके  मंत्रालय  को  भेजे

 यदि  तो  कितने  मामले  भेजे  गए  थे  शर  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई

 महाराष्ट्र  राज्य  के  सम्बन्ध  कितने  मामले  प्राप्त  हुए  कितने  मामलों

 को  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  wie  स्वीकृति  भेज  दी  गई  है  ae  कितने  मामले

 att

 कपा  सरकार  ने  70  वर्ष  से  अ्रधिक  ae  वाले  व्यक्तियों  के  शरीर  उन  स्वतंत्रता

 सेनानियों  at  त्रिधवाश्रों  के  मामलों  को  जो  पेंशन  मंजूर  किए  जाने|पेंशन  के  लिए  शझ्रावेदन  पत्न

 भेजने  के  बाद  मर  गए  निपटाने  के  लिए  प्राथमिकता  देने  के  सम्बन्ध  में  कोई

 दर्शी  सिद्धान्त  बताए है  कौर  यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या

 गह  संचालक में  उप  मंत्री  एफ०  एच०  जी  श्रीमान ।

 भेजे  गए  104  मामलों  मे ंसे  65  मामलों  में  आवश्यक  संशोधन  जारी  कर  दिए

 गए

 सुचना  संलग्न  विवरण  में  दी  जाती

 जी  उन  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  प्राथमिकता  दी  जाती  है  जो  बहुत

 वृद्ध  हैं  (80  वर्ष  से  भ्रमित  aq  वालों  को  प्रथम  7(  वर्ष  से  श्रधिक वायु  वालों  को

 द्वितीय  अथवा  जो  बहुत  बीमार  हैं  भ्र ौर  जिनको  श्रमिक  सहायता  की  जरूरत

 जित को  जोजिला  का  कोई  साधन  नहीं  के  मामलों  पर  भी  बिना  के  विचार

 किया  जाता  |
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 ee

 विवरण

 महाराष्ट्र  राज्य  के  बारे  में  श्रावेदनपत्नों  की  संख्या  का  विवरण  जो

 31-3-1974  तक  प्राप्त हुए  शभ्रनुमोदित किए  गए  व  जिनकी

 स्वीकृति  भेज  दी  गई  झ्र  जो  विचाराधीन  है

 जिले  का  नाम  हुए  अनुमोदन दत  .

 संख्या  किए  गए

 स्वीकृति
 ~

 453  392  120 अहमदनगर

 अ्रकोला  677  421  30

 731  360  210

 भ्रौरंगाबाद
 अमरावती

 232  28  94

 बान्द्रा  425  328  210

 भीर  190  57  10

 बुलाना  124  85  60

 चन्द्र र  302  182  55

 धुलिया  302  212  55

 10  ग्रेटर  बम्बई  2008  767  1624

 11  जलगांव  948  392  215

 12  कोलाबा  313  170  216

 13  कोलहापुर  763  309  230

 14  नागपुर  1614  785  254

 15  नान दीद  363  87  73

 16  नासिक  क  523  246  228

 17  उस माना बाद  687  495  445

 18  परमानी  337  168  76

 19  पना  1115  422  355

 20  रतन गिरि  280  108  51

 21  जंगलो  924  392  345

 22  सतारा  878  315  432

 23  सोनापुर  679  451  343

 24  थाना  e  492  202  372
 25  वर्मा  470  251  223
 26  यवतमाल  क  129  22  15

 जोड़  e  15961  7647  6341
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 20,
 चैत्र

 1896  )
 se

 ऑडियो  और  टेलीविजन  के  वारे  में  भारत  और  परिचय  जर्मनी  के  बीच
 समझौता

 6279.  श्री  बसन्त  साठ

 श्री  एम०  एस०  संजीवी  राव  :  |  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  रेडियो  कौर  टेलीविजन  के  क्षेत्र  में  सहयोग  के  लिए  ora  इंडिया  रेडियो  wk

 पश्चिम जर्मनी  के  रेडियो  के  बीच  सहयोग  सम्बन्धी  किसी  करार  पर  हस्ताक्षर  हुए
 और

 \ (  ज्  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  धमंबीर  :  जी  al

 प्रोतोकाल  की  एक  प्रतिलिपि  संलग्न  है  ।  |  प्रंव्थालय  में  रखी  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०
 पटी ०  6671/74]  1

 कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  की  खतरे  की  सम्भावना  के  प्रति  जागरूक  रहने के  लिये

 सरकारों  को  केन्द्रीय  सरकार  के  अनुदेश

 6280.  श्री  तरुण  गोगोई

 ay  आर०  स्वामीनाथन  :|
 क

 ए  संतरी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 संभावना
 के  प्रति

 जागरूक  रहने  के
 लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  जारी  किए

 कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 गह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एफ०  एच०  और

 से  लोक  ब्यवस्था  का  उत्तरदायित्व  राज्यों  का  परन्तु  केन्द्रीय  सरकार  उनके  साथ  as

 बनाए  रहती  1974  में  गुजरात  में  दंगों  के  दौरान  राज्य  सरकार को

 अपनी  आसूचना  एजेंसियों  को  ज  रखने  तथा  संभावित  शान्ति  भंग  होने  को  रोकने  के  लिए

 यथोचित  पुर्वोपाय  करने  तथा  रोकथाम  के  उपाय  करने  की  सलाह  दी  गई  थी  ।

 आसाम में  उद्योगों  की  सहायता

 6281.  श्री  तरुण  गोगोई  :

 श्री  निहार  भास्कर
 :

 |  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  से  उचित  सहायता  प्राप्त
 न

 होने  के  कारण  शझ्रासाम  राज्य

 में  लघु  उद्योगों  को  भारी  कठिनाई  का  सामान  करना  पड़  रहा

 क्या  राज्य में  लघु  उद्योगों  को  केन्द्रीय  सरकार  से  सहायता  प्राप्त  नहीं  हो  रह

 क्या  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कोई  विशेष  सहायता की  व्यवस्था  नहीं  की  गई

 2;  शर
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 Answers  Chaitra  20,  1896  (Saka)

 —  ae

 यदि
 तो

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय में  उप  मंत्री  जियाउरंहसान  :  तथा

 जी  वास्तव  में  क़सम  के  लघु  उद्योग  कारखानों  को  गई  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की

 सहायता  में  वृद्धि  हुई  है  जून  1969  को  ऋणों  की  राशि  बकाया  144  रु०  थी

 1973  में  बढ़कर  533  लाख  रु०  हो  गई  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  अतिरिक्त  wa  अभिकरणों

 यथा  राज्य  सरकारों  तथा  राज्य  वित्त  निगमों  के  समान  wear  वित्तीय  संस्थाएं  भी  लघु  कारखानों

 को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करते

 तथा  क़सम  के  aaa  विभिन्न  राज्यों  की  पंचवर्षीय  योजना  के  प्राकार  तथा

 विषय  अन्तिम  रूप  से  निर्धारित  नहीं

 योजना  आयोग  का  पुनर्गठन

 6282.  श्री  तरुण  गोगोई  :

 श्री  आर०  बी०  स्वामीनाथन  :  /  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  योजना  आयोग  का  पुनर्गठन करने  का

 यदि  तो  भ्रान्ति  fora  कब  तक  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रोनिक्स  मंत्री  तथा  अंतरिक्ष  मंत्री  इंदिरा  गांधी )
 :

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 पेंशन  के  लिए  आवेदन  न  कर  सकने  वाले  विख्यात  स्वतन्त्रता  सेनानियों

 को  पेंशन  देना

 6283.  श्री  बी०  के०  दासचौधरी  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  कुछ  विख्यात  स्वतंत्रता  सेनानी  स्वतंत्रता

 पेंशन  के  लिए  आवेदन  करने  में  हिचक  महसूस  कर  रहे  सरकार  विशेष  रूप  से  शभ्रण्डसान

 जेल  से  वापस  खाने  वाले  स्वतंत्रता  सेनानी  प्रौढ़  उनमें  से  कुछ  भारत  की  मुख्य  भूमि  की  जेलों  में  भी  रहे
 किशोर  जो

 काफी  विख्यात  हैं  तथा  देश  की  जनता  को  जिनकी  जानकारी  पता  लगाने  के  प्रश्न

 पर  विचार  कौर  उन्हें  पेंशन  प्रदान  कौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  क्या  कठिनाइयां हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एफ०  एच०  :  तथा  स्वतंत्रता  सेनानियों
 का

 पता  लगाने  उनको  पेंशन  प्रदान  करने  का  इस  समय  कोई  विचार  नहीं  है  क्योंकि  पहले  से  भारी

 संख्या  में  प्राप्त  झ्रावेदनपत्नों  के  शी  घ्  निपटान  पर  बल  दिया  जा  रहा  यह  योजना  उन  स्वतंत्रता  सेनानियों
 को  पेंशन  प्रदान  करने  के  लिये  है  जिनको  झ्राथिक  सहायता की  जरूरत  है  कौर

 जो  उसके  लिए  आवेदन

 करने  के  इच्छुक हैं  ।
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 10  1974
 लिखित  उत्तर

 drat  बांध  परियोजना

 6284.  श्री  बी०  के०  दास चौधरी  :
 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  टेस्ट  बांध  परियोजना  सम्बन्धी  जो  वही  योजना  का  ait  शौर  जिसका

 उद्देश्य  उत्तर  बंगाल  में  बाढ़  नियंत्रण  ale  सिंचाई  सम्बन्धी  सुविधाएं  प्रदान  करना  प्राप्त  हो  गई  है

 और  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  आयोग  ने  इसकी  जांच  की  है  भ्रौर  इसे  मंजूर  करने  तथा  इसके  लिए  70

 करोड़  रुपये  की  स्वीकृति  देने  की  सिफारिश  की

 यदि  तो  योजना  की
 रूपरेखा  क्या  है  और  कया  उसे  मंजूरी  दी  गई  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 ~
 योजना  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  मोहन

 :  से  1973  में

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  बांध  परियोजना--प्रथम  उप-चरण  फ़ेज-1-संशोधित  प्रस्ताव

 पश्चिमी  बंगाल  के  लिए  )
 ”

 नामक  स्कीम  प्राप्त हुई  थी  ।  जिस पर  69,  72  करोड़  स्पा  के  व्यय  का

 अ्रनुमान  इस  स्कीम  में
 टेस्ट  नदी  पर  बांध  तथा  लिंक  नहर  का  निर्माण  करने  तथा  महानंद नदी  पर

 एक  कौर  बांध  बनाने  तथा  महान  नदी  के  बाएं  तट  पर  नहर  स्वीटी  बनाना  है  परिकल्पित  किया  गया

 है  जिससे  पश्चिम  बंगाल  के  दीनाजपुर  कौर  मादा  जिले  में  प्रति  380,000  हैक्टर  भूसि  में  सिचाई

 की  जा
 सके

 ।  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  आयोग  द्वारा  इस  स्कीम  पर  कार्यवाही  किए  जाने के  बाद

 यह  स्कीम  बाढ़  नियंत्रण  तथा  बिजली  की  तकनीकी  सलाहकार  समिति  को  विचारार्थ  सौंप

 दी  गई  थी  तकनीकी  सलाहकार  समिति  का  विचार  है  कि  निवेश  के  अनुरूप  लाभ  प्राप्त  करने  के  लिए

 इस  स्कीम  के  लिए  एक  क्रमबद्ध  निर्माण  कार्यक्रम  तेयार  करने  की  आवश्यकता  है  ।  इस  स्कीम  के

 कतिपय  प्रत्तरराज्पीय  पक्ष  भी  है  जिनसे  योजना  आयोग  द्वारा  इस  स्कीम  की  स्वीकृत  किए  जाने  से  पूर्व
 निपटना  होगा  ।

 उत्तर-बंगाल  सें  जूट-स्टिक  से  कागज  बनाया  जाना

 6285.  श्री  ato  के०  दास चौधरी  :  क्या  औद्योगिक
 विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  राष्ट्रीय  भ्र नू संधान  और  विकास  निगम  द्वारा  प्रकाशित  इस  समाचार  पर  उनके  मंत्रालय

 ने  गम्भीरता पु वंक  विचार  किया  है  कि  झ्रखबारी  कागज़  सहित  बढ़िया  तौर  घटिया  दोनों  किस्मों  के

 कागज़
 का  उत्पादन

 उन  जूट  खटीकों  से  किया  जा  सकता  जिनका  कभी  कोई  साथ  उपयोग  नहीं

 होता है  ;

 यदि  तो  क्या  जूट-स्टिकों  से  कागज़  बनाने  की  प्रक्रिया  a  द्रुत  गति  लाने  के  प्रश्न  पर

 उनका  मंत्रालय  विचार  करेगा  कौर  इस  प्रकार  की  एक  या  अधिक  परियोजना उन  क्षेत्रों  में  स्थापित

 करेंगा  जहां  जूट  काफी  मात्रा  में  उपलब्ध  होता

 उपयुक्त  भाग  को
 ध्यान  में  रखते  क्या  उनका  मंत्रालय  उत्तरी  बंगाल

 के  कूच  बिहार  में  जूट-स्टिकों  से  कागज  का  निर्माण  करने  की  परियोजना  को  मंजूरी
 देने  पर

 विचार  जहां  कच्चा  माल  उपलब्ध  है  कौर  किसी  भी  इच्छुक  प्राइवेट  उद्यमकर्ता  को  सरकार

 क्या  अन्य  प्रोत्साहन  wk

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?
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 बा

 x
 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  बी०  :

 से  वन  अनुसंधान

 संस्था  देहरादून  ने  जूट  के  डंठलों  से  लिखने  छपाई  करने तथा  पैकिंग  की  चिकनाहट  रोधक  कागज

 बनाने की  प्रक्रिया  का  विकास  किया  है  ।  सरकार  ने  कागज  तथा  अखबारी  कागज  तैयार  करने  ह्

 जूट  के  डंठलों  का  कच्चे  माल  के  रूप  में  उपयोग  करने  की  संभावना  पर  विचार  किया  है किन्तु
 ये  डंठल

 केवल  कुछ  ही  ऋतु झ्र ों  में  उपलब्ध  होते  हैं  तथा  इन्हें  इकट्ठा  करने  भंडारण  में  कुछ  व्यावहारिक

 कठिनाइयां  सामने  जाती  हैं  फिर  भी  यह  कठिनाई  यदि  सफलता  पूर्वक  हल  की  जा  सकी  तो  जूट  के  डंठलों

 से  कागज  व  अखबारी  कागज  बनाने  के  लिए  परियोजनाओं  की  स्थापना  करने  पर  विचार  किया

 सकता है  ।

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  की  जनसंख्या

 6286.
 श्री  जगन्नाथ

 राव  जोशी  :
 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  प्रत्येक  अनुसूचित

 जाति  तथा  जनजाति  की  जनसंख्या  के  राज्यवार  नवीनतम  उपलब्ध  आंकड़े  क्या  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एफ०  एच०  1971  की  जनगणना  के  अनुसार

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  स्तर  पर  अनुसूचित  जातियों/श्रनुसुचित  जनजातियों  की  कुल  जनसंख्या

 इस  प्रकार  है  ——=

 i  म ेee ee eS SS

 भारत|/राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  अ्रनुसूचित  जाति  अनुसूचित
 की  जाति  की  जनसंख्या

 किला  TT  ST  eS  TA  LT  LS  ESR  es  शटी  टट A  LS  Se  न

 1  2

 SS te  a  es  YY SH  OO  wy  Se नन्

 भारत  क  79,995,896  38,015,162

 रांध  प्रदेश  5,774,548  1,657,657

 अ्रसम 1  912,639  1,919,947

 बिहार  क  7,950,652  4,932,767

 गुजरात  क  1,825,432  3,734,422

 1,895,933

 हिमाचल  प्रदेश  141,610 769,572

 जम्मू व  काश्मीर  381,277

 1,772,168  269,356

 मध्य  प्रदेश  5,453,690  8,387,403

 10  महाराष्ट्र  3,025,761  2,954,249

 11  मणिपुर  16,376  334,466

 12  मैघालय  3,887  314,230

 13  3,850,034  231,268
 14

 eee
 457,602
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 1  2  3

 15.  उड़ीसा  3,310,854  5,071,937

 16.  पंजाब  3,348,217

 17.  राजस्थान  4,075,580  3,125,506

 18.  तमिलनाडू  e  7,315,595  311,515

 19.  त्रिपुरा  192,860  450,544

 20.  उत्तर  प्रदेश  18,543,916  198,565

 21.  पश्चिमी  बंगाल  8,816,028  2,532,969

 22.  अरमान  अर  निकोबार  18,102

 23.  अ्ररुणाचल  प्रदेश  e  +  339  369,408

 24.  चंडीगढ़  29,073

 25.  दादरा  कौर  नागर  हवेली  1,332  64,445

 26.  दिल्‍ली  e  635,698

 27.  दमन  शहरों  दीव ,  16,514  7,654

 नाग 28.  मिनिकाय ate  प्रमिनदीवी  29,540

 29.  पांडिचेरी  हਂ
 i  @  72,921

 Se  et  Cf  SS  EY  LY  OE  बान

 मिजो  जिला  जो  aa  मिजोरम  नामक  एक  प्रथक  संघ  शासित  क्षेत्र  शामिल  है  ।

 जातियों  कौर  अनुसूचित  जनजातियों  के  अलग-अलग  आंकड़े  प्रभी  तैयार  किये  जा

 रह ह  ।

 योजना  के  बारे  में  विचार  गोष्ठी

 6287.  श्री  आर०  alo  स्वामीनाथन

 श्री  प्रसन्न भाई  महता
 :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  की  आयोजना  की  समीक्षा  करने  के  लिए  14  कौर  15  1974 को  एक

 द्वि दिवसीय  विचारगोष्ठी  आयोजित  की  गई

 यदि  तो  इस  बारे  में  बया  सरकार  को  कोई  रिपोर्ट  पेश
 की  गई  कौर

 उक्त  विचार  गोष्ठी  में  नया-क्या  मुख्य  सुझाव  दिये  गये  ?

 योजना  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सोहन
 योजना  आयोग ने

 16  कौर  17

 197  4  को  गांधी  शान्ति  प्रतिष्ठा  रेडिकल  हू  यूनिट  ऐसोसिएशन  तथा  स्कूलों  फाउन्डेशन  के
 far

 तत्वावधान  में  योजना  के  सम्बन्ध  में  दिल्ली  में  हाल  ही  में  हुई  संगोष्ठी  )  के  बारे  में  प्रेस  रिपोर्टें

 देखी  हैं  ।
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 Sys
 (=)  इस  संगोष्ठी  से  संबंधित  कोई  (Nate  योजना  आयोग में  प्राप्त  नहीं  SE  ।

 प्रैस  रिपोर्टों  के  अनुसार  इस  संगोष्ठी  के  कतिपय  सुझाव  निम्नलिखित  थे  :--

 (1)  कृषि  तथा  ग्राम  विकास  का  विकेन्द्रीयकरण  :

 जनसांख्यिकीय

 (3)  व्यापक  प्राकार  पर  प्रगति  के  भागीदार  बनने  के  लिए  झ्रनिवायं  arene  तैयार
 करने  हेतु

 एक  समन्वित  ढांचे  में  समाज  कल्याण  तथा  शेक्षणिक  नीतियां  तथा

 (4  जहां  पर  भौतिक  नियंत्रण  लागू  किया  जाना  व्यावहार  न  हों  वहां  से  उसे  हटा  देना  ।

 तमिलनाडु  में  डाकखानों  का  खोला  जाना

 6288.  श्री  आर०
 वी०

 :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  तमिलनाडु  में  कितने  डाकखाने  खोलने  का  प्रस्ताव

 ar

 क्या  अधिकांश  ग्रामों  में  डाकखाने  नहीं  हैं  कौर  यदि  नक्  तो  राज्य  के  प्रत्येक  गांव  में

 डाकखाना  खोलने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  प्रो०  शेर
 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान

 राज्यवार  कितने  डाकघर  खोले  जाएंगे  इस  संबंध  में  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  गए  हैं  |

 इस  राज्य के  23,747  गांवों  में  31-12-73 को  8773  गांवों में  डाकघर  थे  |  प्रत्येक

 3  गांवों  के  लिए  औसतन  एक  डाकघर  है  जबकि  अखिल  भारतीय  श्रौसत  के  अ्रनुसार  प्रत्येक  6  गांवों

 के  लिए  एक  डाकघर  है  ।  इस  प्रकार  अखिल  भा राज्य  श्रौसत की  तुलना में  इस  राज्य  के  डाकघरों  की  औसत

 काफी  प्रगति  डाकघर  उन  गांवों  में  खोले  जाते  हैं  जहां  निकटतम  डाकघर  से  डाकघर

 से  होने  वाली  अनुमानित ara  ale  सरकार  बर्दाश्त  किये  जाने  वाले
 घाटे  की  रकम  शादी

 से  संबंधित  निर्धारित  शर्तें पुरी  होती  हैं  ।  केवल  उन्हीं  गांवों  में  डाकघर  खोलना  व्यवहार्य  है  जो  निर्धारित

 जाते  पुरी  होती  हैं  ।

 सिद्धार्थ  फिल्म  के  प्रदर्शन  पर  रोक

 6289.
 श्री  ato  के

 ०
 चन्द्रप्पन

 :
 क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 \ )
 क्या  सरकार ने  ‘fi साथ }

 *
 नामक  विवादास्पद  फिल्म  को  भारत  में  प्रदर्शित  करने  की

 अनुमति  नहीं  दी  तौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  धर्मवीर  :  फिल्म  सेंसर  बोर्ड  को
 नामक  फिल्म  के  प्रमाणीकरण  हेतु  कोई  श्रावेदन-पत्न  कभी  तके  प्राप्त  नहीं  शुभ्रा  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 केरल  A  क्षेत्र  प्रचार  एकक

 (6290.  श्री  सी०  के ०  चन्द्रभान  कया  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे

 क्या  केरल  के  सभी  जिलों  में  क्षेत्र  प्रचार  एकक  कार्य  नहीं  कर  रहे

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  श्र

 नगर  वे  कार्य  कर  रहे  तो  उन  जिलों  के  नाम  क्या  जहां  वे  कार्यरत  हैं
 शर

 इन  एककों  में  कुल  कितने  व्यक्ति  काम  कर  रहे

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय में  उप-मंत्री  धमंवीर  :  जी

 क्षेत्रीय  प्रचार  एकक  केरल  के  सभी  जिलों  में  काम  कर  रहे

 प्रश्न नहीं  उठता  ।1

 क्षेत्रीय  प्रचार  एकक  केरल
 जिलों  में  कण्णनूर  माही  को  भी

 कवर  करता  इडक्का  को  भी  कवर  करता  कोजीकोड

 >
 मला पुरम  को  भी  कवर  करता  त्रिचूर  पालघाट  को  भी  कवर  करता  6  )  ग्र

 ल्विन्द्रम  कुइलोन  को  भी  कवर  करता  में  काम  कर  रहे

 इन
 एककों  में  काम  करने  वाले  व्यक्तियों  की  कुल  संख्या  58  है

 ।

 सरकारी  राजनीतिज्ञों  और  व्यापार  गृहों  के  विरुद्ध  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के

 अधीन  पड़े  अनिर्णीत मामले

 6291.
 श्री

 सी०  के ०  चन्द्रभान :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 इस  समय  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  अधीन  कितने  मामले  अनिर्णीत  पड़े  हैं  ;

 सरकारी  व्यापार  गृह  ak  उद्योगपतियों  के  विरुद्ध

 ऐसे  मामलों  की  श्रेणी-वार  संख्या  कितनी  जिन  में  at  जांच  होनी  है  ;  कौर

 वर्ष  1971-72,  1972-73  We  1973-74  में  ऐसे  कितने  मामलों  को  निपटाया

 गया  ?

 गृह  मंत्रालय  तथा  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  से

 प्रश्न  में  उल्लिखित  कर्मचारियों  तथा  mat  के  विरुद्ध  31-3-1974  को

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  पास  अनिर्णीत  मामलों  की  संख्या  तथा  वर्ष  1971,  1972,  1973

 के  दौरान  कौर  art  1974  के  अन्त  तक  निपटाए  गए  मामलों  की  संख्या  के  संबंध  में  सूचना

 एकत्रित  की  जा  रही  है  कौर  इसे  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  l;

 केरल  में  शिक्षित  बेरोजगारों  को  रोजगार  देने  के  लिये  स्व नियोजन  योजना में

 6292.  श्रीमती  भादंवि  तनकप्पन :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  केरल  सरकार  ने  शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  रोजगार  देने  के  लिए

 कुछ  स्व नियोजन  योजनाएं  तैयार  की  और
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 क्या  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  की  मांगी  गई  है  ate  यदि  तो

 इस  उद्देश्य  के  लिए  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  कितनी  राशि  की  मंजूरी  दी  गई

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ate  aft

 1973-74  में  पांच  लाख  रोजगार  कार्यक्रम  के  म्रंतगंत  केरल  राज्य  में  213.05

 लाख  रुपए  के  परिव्यय की  17  स्वरोजगार  स्कीमें  स्वीकार  की  गई  थीं  इसके  बाद  दो  कौर

 स्वरोजगार  स्कीमें  तथा  पूर्वे-स्वीकृत  स्कीमों  में  कुछ  जिनमें  87.  14  लाख  रुपए
 का

 प्रतिष्ठित  परिव्यय  इस  शर्त  पर  स्वीकार  किए  गए  कि  इस  कार्य  के  लिए  वांछित  परिव्यय
 की  git  वर्ष  1973-74  में  राज्य  के  पूरे  पांच  लाख  रोजगार  कार्यक्रम  के  लिए  निर्धारित

 किए गए  451.54  लाख  रुपए  के  परिव्यय  में  की  जाने  वाली  बचत  से  की  जाएगी  ।

 इसके  1973-74  में  केरल  राज्य  के  वास्ते  बेरोजगारों  को  सहायता

 स्कोर के  प्रतीत  51  लाख  स्पा  की  एक  राशि  कौर  निर्धारित की  गई  थी  राज्य

 सरकार  को  यह  राशि  ऐसी  स्कीमों पर  व्यय  करनी  थी  कार्यक्रम  के

 मागदर्शी  सिद्धांतों  के  श्रमुरूप  हो  शौर  परामर्शदात्री  औद्योगिक भवन

 निर्माण  के  लिए  उपांत  धन  की  व्यवस्था  सम्भाविता  किराए के

 लिए  सहायता कौर  (=)  औद्योगिक  सहकारिताएँ  पर  होने  वाले  व्यय  को  पूरा  करने  के  लिए

 भी  इस  धन  को  at  कर  सकती  थी  ।  इस  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  नियत  राशि  का  प्रयोग  किसी

 भी  प्रकार  के  निर्माण  कार्य  के  लिए  नहीं  किया  जा  सकता

 केरल  के  लिए  अधिक  बड़ी  वार्षिक  योजना

 6293.  श्रीमती  भादंवि  तनकप्पन  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fe

 क्या  केरल  राज्य  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  राज्य  की  वार्षिक  योजना  का

 बड़ा  करने  को  कहा  है  ;  कौर

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  उस  पर  क्या  निर्णय  किया  है
 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  राज्य  सरकार  के

 निधियों  के  साथ  संसाधनों  तथा  क्षेत्रीय  परिव्ययों  के  बारे  में  3
 1974

 को  जो

 विमर्श  gar  उसके  आधार  पर  वर्ष  1974-75  की  वार्षिक  योजना at  श्रस्तिम  रूप  दिया

 गया  |  इसके  बाद  राज्य  की  वार्षिक  योजना  के  आकार  को  बढ़ाने  के  लिए  राज्य  से  कोई  पत्र

 प्राप्त नहीं  हुं

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 दंड  टेलीफोन  प्रणाली

 6294.  पी०  गंगादेव :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fe  कया

 को-एक्सियन  लाइनों  के  खराब  हो  जाने  पर  प्रिक  विश्वसनीय  ट्रंक  टेलीफोन  सेवा  के  लिए
 वैकल्पिक  व्यवस्था  की  गई

 संचार  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  शेर  :  आजकल  प्रमुख  केन्द्रों  के  बीच

 =  ट्रंक  पर  सार-संचार  व्यवस्था  जमींदोज  कोएक्सियल  केबलों  के  माध्यम  से  ही  दी

 '  जाती  कोएक्सियल  काबुल  प्रणालियों  के  ठप्प  हो  जाने  की  स्थिति  जहां  कहीं  संभव
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 होता  छिट-पुट  सेवाएं  दूसरे  मार्गों  के  ज़रिए  दे  दी  जाती  हैं  श्र  दूसरे  मामलों  में  ये  सेवाएं

 खुले  तार  की  लाइनों  पर  दी  जाती  कोएक्सियल  केबुल  प्रणाली  के  खराब  हो  जाने  के
 समय

 में  खुले  तारों  के  मार्गों  पर  कुछ  सीटों  की  जो  छिट-पुट  संचार  व्यवस्था की  जाती  उससे

 भरोसे की  संचार  सेवा  नहीं  मिलती  क्योंकि  खुले  तार  की  प्रणालियों  में  परम्परा  से  बड़े  दोष

 उत्पन्न  हो  जाने  की  संभावना  होती  है  ।

 जब  मौजूदा  माइक्रोवेव  योजनाएं  पूरी  हो  जाएंगी  तो  दिल्‍ली  श्र

 बम्बई  को  जोड़ने  वाले  मुख्य  ट्रंक  मार्गों  पर  भरोसे  का  वैकल्पिक  ज़रिया  उपलब्ध  हो  जाएगा
 ॥

 पुना  स्थित  फिल्म  और  टेलीविजन  संस्था  के  प्रबन्ध  के  लिये  स्वायत्त

 निकाय  की  स्थापना

 6295.  श्री  भान  सिह  दौरा
 :

 क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  14  नवम्बर  1973  करे

 भ्र तारांकित  प्रश्न  संख्या  443  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  ने  इस  बीच  पूना  स्थित  फिल्म  कौर  टेलीवीजन  संस्था के  प्रबन्ध

 लिए  एक  स्वायत्त  निकाय  की  स्थापना  करने  के  बारे  में  निर्णय  कर  लिया  है  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  कार्य  क्या  होगें  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय में  stadt  धमंवीर
 :

 और

 सरकार  ने  भारतीय  फिल्म  ate  टलीवीजन  संस्थान के  कार्य  सम्भालने  प्रबन्ध

 करने  के  लिए  एक  सोसाइटी  गठित  करने  का  निर्णय  किया  है  ।

 भारत-जमीन  सहयोग

 6296.  श्री  भान  सिंह  दौरा  क्या  औधोगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  भारत-जमीन  वाणिज्य  मंडल  ने  पश्चिम  जर्मन  के  साथ  सहयोग  के  खर्चे  के

 बारे  में  अध्ययन  किया  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसके  कया  निष्कर्ष  निकले

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  dat  ato
 :

 और  शायद  भारत  में  चल  रहे  भारत-जर्मन  संयुक्त  उद्यम  विषयक  निर्यात  स्थिति  पर

 भारत-जमात  वाणिज्य  मंडल  द्वारा  किए  गए  सर्वेक्षण  की  कौर  संकेत  किया  गया  सर्वेक्षण

 में  वर्ष  1970,  1971  तथा  1972  सम्मिलित  है  कौर  उसमें  उन  100  भारत-जमाने  संयुक्त

 उद्यमों  द्वारा  दी  गई  जानकारी  पर  अधारित  है  जिसे  वाणिज्य  मंडल  ने  उपयुक्त  समझा  था
 तथा  जिसमें  सर्वेक्षण  में  श्रव्य  बातों  के  साथ-साथ  लाइसेंस  ब्याज  भुगतान  तथा

 इन  कम्पनियों  द्वारा  श्रीजीत  विदेशी  मुद्रा  के  स्थानान्तरण  द्वारा  भारत-जर्मनी  सहयोग  के  कारण

 विदेशी  मुद्रा  के  बाहर  जाने  के  तुलनात्मक  आंकड़े  दिए  गए  सर्वेक्षण  के  अनुसार
 भारत  में

 चल
 रहे  भारत-जमेगी  सहयोगों  के  लाइसेंस  फीस  तथा  ब्याज  अदायगी  के  रूप  स |

 bas
 कुल  धनराशि  1969-70  में  310.4  लाख  रुपए  तथा  1970-71  म  440, 4  लाख  रुपए

 थी
 ।

 इसमें  से
 इस

 अध्ययन  के  श्रन्तगंत  भारत-जर्मन  सहयोगों  से  हुए  कुल  निर्यात  पर  19706
 960.9  लाख  1971  में  920.9  लाख  तथा  1972  में  1110.6  लाख  रुपए  खर्चे

 हुए  थे  ।
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 गुजरात  के  लिए  पांचवीं  योजना  में  नियतन  का  पुनरीक्षण

 6297.  श्री  प्रसन्न भाई  मेहता  :
 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं

 :

 क्या  गुजरात  राज्य  में  सार्वजनिक  सम्पत्ति  को  हुई  भारी  क्षति
 को

 देखते
 हुए

 सरकार का  विचार  पांचवीं  योजना  में  गुजरात  के  लिए  किए  गए  नियतन  में  वृद्धि  करने
 का

 है

 और  यदि  तो  कितनी ;

 उन  योजनाश्रों के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  राज्य  की  पांचवीं
 पंचवर्षीय

 योजना
 में

 सम्मिलित  किए  जाने  पर  योजना  आयोग  ने  विचार  करना  स्वीकार  कर  लिया  है
 ;

 alk

 1974-75  में  इस  राज्य  में  स्थापित  की  जाने  वाली  परियोजनाओं  के  नाम

 =
 क्या  ह  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  तथा  गुजरात  सहित

 सभी  राज्यों  की  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अभी  श्रत्तिम  रूप  दिया  जाना  है  ।  हर  राज्य

 की
 योजना  का  आकार  उसके  संसाधनों  के  जुटाए  जाने  पांचवीं  योजना

 वधि  में

 राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  द्वारा  केन्द्रीय  सहायता  के  नियतन  के  लिए  प्रस्तुत  किए  जाने  वाले
 ज क  अनुसार  राज्य  को  केन्द्रीय  सहायता  की  उपलब्धि  पर  निर्धारित  किया  जाएंगी

 ॥

 गुजरात  की  पांचवीं  योजना  को  भ्रान्ति  रूप  दिया  जाना  शेष  इसलिए  नियतनों  पुनः

 पुनरीक्षण या  नई  स्कीमों  के  शामिल  किए  जाने  का  प्रश्न  नहीं  उठता

 योजना  आयोग  ने  राज्य  वार्षिक  योजना  1974-75  के  लिए  143.32  करोड़

 रुपए  का  परिव्यय  अनुमोदित  किया  इसका  क्षेत्रीय  वितरण  संलग्न  विवरण  में  दर्शाया

 गया  में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०  do  6672/74]

 Central  Coordination  Committee  on  Nutrition  Programme

 6298.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  :  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to  refer  to

 ‘the  reply  given  to  Starred  Question  No.  485  on  27th  March,  1974  regarding  Coordination  among

 ‘various  Ministries  for  implementation  of  nutrition  schemes  and  state  the  composition  and  fun-

 ctions  of  the  Central  Coordination  Committee  proposed  to
 be  set  up  during  the  Fifth  Plan?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (Shri  Mohan  Dharia)  :  The  Planning  Com

 Mission  js  having  consultations  with  Ministries  and  Departments  concerned  about  the  composi-

 ‘tion  and  functions  of  the  proposed  Coordination  Committee.

 पश्चिम  बंगाल  और
 महाराष्ट्र

 में  बेरोजगार  इंजीनियरों  को  वित्तीय  सहायता

 6299.  श्री  शक्ति  कुमार  क्या  योजना  मंत्री  यह
 बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1971-72,  1972-73  शर  1973-74  के  वर्षों  के  लिए  पश्चिम  बंगाल

 स्ट्रोक  महाराष्ट्र  में  बेरोजगार  इंजीनियरों  शर  तकनीशनों  को  कितनी  facia  सहायता  गई

 कौर

 इस  उद्देश्य  के  लिए  ava  कितना  धन  आवंटित  किया  गया  है  तथा  वर्ष-वार

 feat  धन  दिया  गया  है  ?
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 योजना  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री

 सोहन  :  और  विभिनन

 योजना  कार्यक्रमों  श्र  राज्य  वित्तीय  राज्य  आद्योगिक  विकास  निगम  शादी  के  कार्य

 क्रमों  के  अतिरिक्त  बेरोजगार  इंजीनियरों  कौर  तकनीशन  को  रोजगार  के  अवसर  प्रदान  करने

 की  ग्रुप  दूसरी  स्कीमों  के  अलावा  अनेक  विशेष  स्कीमें  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान
 बदन

 चालू  की  गई  ये  (1)  वर्ष  1971-72 में  शुरू  किया  गया  शिक्षित  बेरोजगार  का

 कार्यक्रम  (2)  वर्ष  1972-73  में
 शुरू  किया

 गया  विशेष  रोजगार  कार्यक्रम  (3)  शिक्षित

 बेरोजगारों  के  लिए  वर्ष  1973-74  में  प्रारम्भ  किया  गया  पांच  लाख  नौकरियों का  कार्यक्रम  |

 ये  स्कीमें  पश्चिम  बंगाल  अर  महाराष्ट्र  राज्यों  में  भी  कार्यान्वित  की  गई

 स्कीमों  के  भ्रन्तर्गत  वर्ष  1971-72,  1972-73  1973-74  में  बेरोजगार  इंजीनियरों

 आर  तकनीकों को  दी  गई  वित्तीय  सहायता  के  वास्तविक क  उपलब्ध  नहीं  इन  वर्षों
 में  पश्चिम  बंगाल  शरर  महाराष्ट्र  राज्यों  इन  विशिष्ट  जिनमें  fe  साथ-साथ

 इंजीनियरों  कौर  तकनीशनों  के  लिए  रोजगार  की  संभावनाएं  के  लिए  किए  गए  आवंटन

 को  कार्य क्रमानुसार  नीचे  दिया  गया  है  :--

 दायां  नी  A  ES  य  TS

 (1971-72  में  (1972-73  में  (1973-74  में

 शुरू  किया  शुरू  किया  गया  शुरू  किया
 आ

 राज्य  ay  इंजीनियरों र  राज्यों र  पांच  लाख

 संघ-शासित  नौकरियों तकनीकों  सहित

 शिक्षित  क्षेत्रों  के  कार्यक्रम

 बेरोजगारों

 के  लिए  रोजगार

 कार्यक्रम  कार्यक्रम

 ee  SS  SS  SS  SN  RS  SS SS  SS  ES

 पश्चिम  बंगाल  1971-72  98  25

 1972-73  219  75  218, 00

 1973-74  302  29  185.70  1500.  00

 1971-72  100  82  क ह  ी

 1972-73  240  34  247.00

 1973-74  264  28  210.41  800.0  00

 St SS  SL  aes  LS  A  SS SS  SS

 पश्चिम  बंगाल  में  सुन्दरवन  का  विकास

 6300.  श्री  शक्ति  कुमार  सरकार :  क्या  योजना  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों में  योजना  wa  के  कितने  दलों  ने  पश्चिम  बंगाल  का  दौरा

 किया  ;

 दलों  के  सदस्यों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  उन्होंने  किन  समस्याओं का  अध्ययन

 fear;  और
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 उस  अवधि  में  किसी  दल  ने  सुन्दर  वन  के  विकास  के  लिए  अध्ययन
 किया  है  यदि  तो  अध्ययन  के  क्या  परिणाम  निकले  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  गत  दो  वर्षों  में  योजना
 आयोग

 के
 4  दलों  ने  पश्चिम  बंगाल  का  दौरा  किया  था

 एक
 सभा

 पटल  पर  प्रस्तुत

 विवरण

 पश्चिम  बंगाल  के  दौरे पर  गए  विभिन्‍न  दलों  के
 थीं  के  नाम

 प्रौढ़

 विचार  की  गई  समस्याएं  दर्शाने  वाला
 विवरण

 —a

 तारीख  व्यक्तियों  के  नाम
 जिन  समस्याओं

 पर

 विचार  किया
 क

 1  2

 23  तथा  24  1.  श्री  पी०  पी०  अध्यक्ष
 सुखा

 स्थिति
 का  मौके

 पर

 1972  सलाहकार  जा  कर  अनुमान  लगाया

 go),

 योजना

 श्री  KWo  के०

 संयुक्त

 योजना  आयोग

 श्री  एस०  डी०  सदस्य

 निदेशक  ए०

 वित्त  मंत्रालय

 श्री  आकर

 उप af  ,

 योजना  आयोग

 5.  श्री पी०  रोही  शर  ?

 उप  सचिव ,

 खाद्य  विभाग

 डा०  पी०  एस०

 चावल

 कृषि  मंत्रालय
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 2

 7.  श्री  fo  एन०

 अधीक्षक

 सड़क

 परिवहन  विभाग

 8  श्री  टी०  सदस्य

 उप  सलाहकार  एच ०  Fo),

 स्वास्थ्य  मंत्रालय

 डा०  श्रार०  एस०  सदस्य

 To  डी०  जी०

 स्वास्थ्य  मंत्रालय

 10  डा०  के०  एम०  सदस्य

 सहायक  अशक्त

 कृषि  मंत्रालय

 7  से  10  ह  क  श्री  पी०  पी०  अध्यक्ष  सूखे/बाढ़  की  स्थिति  का

 1972  सलाहकार  To),  मौके पर  अनुमान  लगाने

 योजना  अ्रायोग  के  लिए

 श्री  एस०  क े०  गंगोपाध्याय  सदस्य

 संयुक्त

 योजना  आयोग

 3.  श्री  हरि  fag,  सदस्य

 मुख्य  अभियंता ,

 सिंचाई  तथा  बिजली
 मंत्रालय

 डा०  zo ०  एस०  सदस्य

 संयुक्त

 5  श्री  के०  वी०  सदस्य

 उप

 खाद्य

 श्री
 वाई०  एल०  सदस्य

 अवर

 व्यय

 वित्त  मंत्रालय
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 18  नवम्बर  1972  1.  श्री  पी०  पी०  अध्यक्ष  galas  पर  जाने

 सलाहकार  To),  वाले  अधिकतम  खर्च  का

 योजना  अ्रायोग
 पुनरीक्षण  करने  के  लिए

 4  श्री  पी०  Fo

 संयुक्त

 वित्त  मंत्रालय

 श्री  के ०  एम०

 वरिष्ठ  अनुसंधान

 योजना  wart

 27  से  29  सितम्बर  1  डा०  एस०  Fo  अ्रध्यक्ष  बाढ़  का  मौके पर  अध्ययन

 1973  तक  सलाहकार  Wo),  करने  भर  धन  की  जरूरतों

 योजना  आयोग  का  अनुमान लगाने  के  लिए  ।

 श्री  एच०  एन०  सदस्य

 उप

 वित्त  मंत्रालय

 विभाग )

 सदस्य

 गंगा  बाढ़  नियंत्रण

 के ०  ज०  तथा  fao  आयोग

 श्री  एच०  पी०  सदस्य

 कृषि

 क़षि  मंत्रालय

 श्री  एम०  एल०  सदस्य

 अधीक्षक  अभियंता  ,

 नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्रालय

 श्री  एच०  पी०  सदस्य

 अधीक्षक

 कलकत्ता  संँटिनल  सकील

 नम्बर  3,

 के०  ato  fao  fao  निर्माण

 श्री  बी०  एस
 rey  सदस्य

 संयुक्त

 योजना  आयोग
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 भद्रक  जिला  बालासोर  में  ग्रामीण  औद्योगिक  समूह  की  स्थापना  करने

 के  लिए  ज्ञापन

 6301.  श्री  अर्जुन  सेठी  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  1974  में  उड़ीसा  के  गत  चुनाव  दौरे  के  दौरान  भद्रक  जिला  बालासौर

 की  जनता  ने  एक  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया  था  जिसमें  भद्रक  में  खाली  पड़े  इंजीनियर  रंग  स्कूल  के  जिसमें

 पढ़ाई  इरादी  नहीं  होती  का  उपयोग  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  ग्रामीण  औद्योगिक  समूह
 की

 स्थापना
 के

 लिए

 करने  की  मांग  की  कौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?  तथा  इस  सम्बन्ध में  क्या  कार्यवाही

 की  गई

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  सें  उप-मंत्री  जियाउरंहमान  :  और

 सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  कौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 पांचवीं  योजना  में  सम्मिलित  को  गई  उड़ीसा  की  सिचाई  परियोजनाएं

 6302.  श्री  अर्जुन  सेठी  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  स्थापित  करने  के  लिए  सम्मिलित  की  जाने  वाली  उड़ीसा
 की  सिचाई  परियोजनाओं के  नाम  कया  हैं  ;  भ्र

 प्रत्येक  परियोजना  की  रूपरेखा  कया  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  और  पांचवीं  पंचवर्षीय

 योजना  में  उड़ीसा  में  जिन  सिचाई  परियोजनाओं  को  सम्मिलित  करने  का  प्रस्ताव  है  उनके  बारे  में  सुचना

 संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  6673/74]  चालू

 परियोजनाओं
 are  पांचवीं  योजना  में  जिन  नई  स्कीमों

 को
 निष्पादन  gg  लिया  जाना है

 उनके  लिए

 किये  जाने  वाले  भ्रावंटन  को  उड़ीसा  सहित सभी  राज्यों  की  पांचवीं  योजना  के  are  को

 afar  रूप  देने  के  बाद  निश्चित  किया  जाएगा  |  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  के  वितरण  के  लिए

 राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  द्वारा  एक  सुत्र  प्रस्तुत  किए  जाने  के  बाद  ही  संभव  होगा  ।

 उड़ीसा  को  ट्रकों  के  टायरों  की  सप्लाई

 6303.  श्री  अर्जुन  सेठी
 :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  उड़ीसा  की  भारी  ट्रकों  के  टायरों  की  वार्षिक  मांग  1,50,000 है  जबकि  केवल

 7,000  टायर  सप्लाई  किये  गए  हैं  ;

 यदि  तो  राज्य  में  परिवहन  मालिकों  में  विद्यमान  संतोष  को  दूर  करने के  लिए

 पर्याप्त  संख्या  में  टायर  सप्लाई  करने  हेतु  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 औद्योगिक  विकास
 मंत्रालय

 में  राज्य
 मंत्री  एम०  बी०  :  उड़ीसा  सरकार  के

 अनुसार  प्रति  ट्रक
 8

 टायर  वार्षिक  के
 आधार

 पर  भारी  ट्रक  टायरों  की  राज्य  सरकार  की  विधिक  मांग

 का  अनुमान  1,  50,  000
 टायर  है

 ।
 फिर  राज्य  में  पंजीकृत  वाहनों  के  श्राधार  पर  भारी  ट्रक  टायरों

 की  वार्षिक  मांग  का  अनुमान  63,500  टायर  लगाया  गया  जिसमें  से  राज्य को  वार्षिक  37,000

 टायरों  की  आपूर्ति  किये  जाने  की  सूचना  मिली  है  ।

 मोटरगाड़ी
 टायर  उद्योग

 से
 उड़ीसा  को  टायरों  की  झ्रापूर्ति  बढ़ाने  का  अनुरोध  किया  गया
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 eat  म  कनेक्शनों  क॑  लए  आवेदन-पत्र

 6304.  श्री  नवल  किशोर शर्मा  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्‍ली  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  10,000 से  अधिक  आवेदन  पत्र  विचाराधीन

 &

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ब्रोकर  ये  टेली  फोन  कनेक्शन  कब  तक  दे  दिए  ौर

 क्या  इन  झ्रावेदनों  के  प्राप्त  होने  के  बाद  आवेदन  करने  वाले  व्यक्तियों को  प्राथमिकता

 के  आधार  पर  टेलीफोन  कनेक्शन  दिए  गए  थे  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शेर  जी  हां  ।  1-3-1974  को
 टेलीफोन

 कनेक्शनों
 के  लिएं  बकाया  अ्रंजियों  की  कुल  संख्या  87,770  थी  |

 देश  में  उपलब्ध  साधन  सीमित  होने  के  कारण  टेलीफोन  की  यह  मांग  पूरी
 के  लिए

 पर्याप्त  उपस्कर  की  व्यवस्था  करना  संभव  नहीं  हो  सका  है  ।  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अंतगर्त

 दलली  टेलीफोन  प्रणाली  में  65,000  अ्रतिरिक्त  लाइनें  देने  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 जी  हां  ।  कुछ  मामलों  में  ऐसा  gard  सामान्य  श्रेणी  के  श्रन्तगंत  टेलीफीन
 कनेक्शन

 वरज़ीयों की  तारीखों के  क्रमानुसार  दिए  जाते  कुछ  निर्धारित  प्रक्रियायें  के  अनुसार  विशेष
 करो  वाई०  टी०  श्रेणियों  के  भ्रन्तरगंत  दर्जे  आवेदकों  को  कनेक्शन  प्राथमिकता  के  oar  पर  भी  दिए

 जाते  हैं  ।

 dainty  लाइनों  के  लिए  बढ़ती  हुई  मांग

 6305.  श्री  नवल  किशोर  शर्मा  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पांचवीं  पंचवर्षीय योजना
 के  अंत  तक  मंत्रालय  टेलीफोन  लाइनों

 की
 बढ़ती  हुई

 मांग  को  पूरा  कर  सकेगा  ;

 पांचवीं  योजना  अवधि  में  टेलीफोन  लाइनों  के  कितने  नये  कनेक्शनों की  मांग  किए  जाने

 की  सम्भावना है  ;

 क्या  टेलीफोन  की  कमी  का  एक  मुख्य  कारण  यह  है  कि  टेलीफोन  का  उत्पादन  करने  वाले
 कारखानों में  पुरानी  मशीनें  पौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  टेलीफोनों  की  कमी  के  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए  एक

 जांच  समिति  नियुक्त की  यदि  तों  समिति  का  प्रतिवेदन  कब  तक  प्राप्त  हो  जाएगा
 ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शेर  fag)  जी  नहीं  ।  प्रतीक्षा  सुची  श्र

 ated  प्रतीक्षा  अवधि  में  कमी  हो  जाएगी  ।

 अनुमान हे  कि  तारीख  1-4-74
 को  योजना  के  ares  में  )  टेलीफोन  कनेक्शनों

 और
 नए  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  बकाया  पड़ें  आवेदनों  की  संख्या  क्रमशः  12.  7  लाख  गौर  4  लाख

 लाइनों की  है  ।  पांचवीं  योजना  की  रवि  के  दौरान  नए  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  अवदानों  की
 संख्या  करीब

 6.
 8

 लाख  लाइनों  की  होने  की  संभावना  है  ।  पांचवीं  योजना  की  अवधि  के  दौरान

 लाख  नए  टेलीफीन  कनेक्शन  देने  का  प्रस्ताव
 है  ।

 इस  प्रकार  पांचवीं  योजना  के  अंत
 में  प्रतीक

 में  3.  1  लाख  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  मांग  शेष  रहेगी ।
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 (77)  जो  नहीं  ।  टेली  फोनों  की  कमी  पुराने  प्रकार
 की

 मशीनों  के  कारण  नहीं  है  परन्तु  इसका  मुख्य

 कारण  यह  हैं  कि  टेलीफोन  फैक्ट्रियों  में  स्विमिंग  उपस्करों  की  जो  उत्पादन  क्षमता  है  उससे  कहीं  ज्यादा

 टेलीफोनों की  मांग  बढ़  रही  है  ।  टेलीफोन  फैक्ट्रियों  का  विस्तार  किया  जा  रहा  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भाभा  परमाणु  अनसंधान  ट्राम्बे  में  चिकित्सीय  उत्पादों  को  जीवाणुरहित

 बनाने  के  लिए  किरणीयन  संयंत्र  को  चालू  करना

 6306.  श्री  जी०  वाई०  क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  चिकित्सीय  उत्पादों  को  जीवाणुजनित  बनाने  के  लिए  एशिया  का  पहला  बड़ा  किरणीयन

 )  संयंत्र  भाभा  परमाणु  अ्रनूसंधान  ट्राम्बे  में  चाल  किया  गया  है

 यदि  तो  क्या  उक्त  संयंत्र  केवल  भारतीय  तकनीशिनों  द्वारा  चलाया  जा  रहा है  ग्रीवा

 उसको  चलाने  में  eq  देशों  से  भी  सहायता  ली  गई  ौर

 संयंत्र में  किन-किन  उत्पादों  को  कीटाणुरहित  बनाया  जाएगा
 ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलक्टानिक्स  मंत्री  तथा  अन्तरिक्ष  मंत्री

 इन्दिरा  जी  ar  ॥

 डाक्टरी  कामकाज  में  प्रयुक्त  होने  वाली  सामग्री  का  विसंक्रमण  करने  वालें  झ्राइसोमेड

 नामक  संयंत्र  की  स्थापना  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  विकास  कार्य  क्रम/श्रन्तर्राष्ट्रीय परमाणु  ऊर्जा  भ्र भि करण

 की  सहायता से  की  गई  इस  संयंत्र  की  स्थापना  करने  तथा  इसे  चाल  करने  का  काम  इन  संगठनों  के

 एक  पश्रतिनिधि  की  उपस्थिति में  किया  गया  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  विकास

 कार्यक्रम के  एक  विशेषज्ञ  इस  कार्य  के  लिए  बाजार  तैयार  करने  के  बारे  में  परामर्श  देने  के  वास्ते  कुछ

 समय के  लिए  भाभा  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र  में  यह  संयत्र  भारतीय  तकनी  दिनों  ढारा  चलाया

 जा  रहा

 इस  संयंत्र में  निम्नलिखित  उत्पादों  का  विसंक्रमण  किया  जायेगा--अवशोषक  काट नवल

 एवं  गाज  सर्जिकल  घावों  पर  बांधी  जाने  वाली  जांच  पड़ताल  के  काम  में  १2  होने

 वाले  एवं  सर्जिकल  टांकों  के  काम  ars  वाले  श्रवशोष्य  सर्जिकल  टांके  लगाने  में  प्रयुक्त  होने

 वाले  अवशोषित न  हो  सकने  वाले  सर्जिकल
 धागे

 पा लिस्टर  शादी  के  मैडिकल

 खन  चढ़ाने वाले  खन  देने  तथा  लेने  के  काम  वाले  मन  निकालने  वाली

 काम  में  लाने  के  बाद  फेंके  जा  सकने  वाल  सैनिटरी  पैड  के  समय  एवं  आपरेशन
 के  बाद  प्रयुक्त  किए  जाने  वालि  तथा  चिकित्सा  सामग्री  को  रखने  एवम्‌  ढकने  के  काम  खाने  वाले

 ara  शादी  |

 भारत a  विदेशी  धम  प्रचारक

 6307.  श्री  शंकर  राव  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 इस  समय  भारत
 म

 कार्य  कर  रहे  विदेशी  धर्मं  प्रचारकों  का  राज्य-वार  ब्यौरा  है
 ;

 यह  सुनिश्चित करने  के  लिये  कि  भारत  विरोधी  प्रचार  तथा  गतिविधियों में  व्यस्त  न

 क्या  पूर्वोपाय किए  गए  हैं  ;
 कौर
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 भारत  विरोधी  गतिविधियों  में  लगे  wai  के  कारण  1971-72,  1972-73  शौर

 1973-74 में  कितने  विदेशी  धर मं प्रचारकों को  भारत  से  निकाला  गया  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एफ०  एच०  :  तथा  सुचना  एकत्रित  की

 जा  रही  है  तथा  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जायगी

 सरकंडा बरती  जाती  है  कौर  जब  कभी  कोई  विदेशी  धर्म  प्रचारक  श्रवांच्छित  गतिविधियां

 करता  देखा  जाता  है  प्रथव  किसी  कानून  का  उल्लंघन  करता  है  तो  उपयुक्त  कानून  के  अधीन  उचित

 प्रति  व्यक्ति  कुल  राष्ट्रीय  उत्पाद  और  राष्ट्रीय  आय

 6308.  श्री  शंकर  राव  साबित  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  की  1971-72,  197  2-73  प्रो  1973-74 के  दौरान  प्रति  व्यक्ति  कुल  राष्ट्रीय

 उत्पाद  ग्रोवर  प्रति  व्यक्ति  राष्ट्रीय  कया  है  ;

 इसमें  कितनी  वृद्धि  मूल्य-वृद्धि के  कारण  हुई  तथा  कितनी  वृद्धि  वाणिज्य
 और

 कृषि  संबंधी  सफलताओं के  कारण  अर

 इन  वर्षों  में  मुद्रा  स्थिति  में  कितने  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :

 ES  ST  दिय  लिट  लवा

 ag  प्रति  व्यक्ति  सकल  राष्ट्रीय  त  व्यक्ति  राय

 उत्पाद  (%o)
 are  a  लए सियत परयाय सवांकी नाक-हााना ॥  A

 प्रचलित  भावों  स्थिर  प्रचलित  स्थिर

 के
 आघार  (1960-61)  भावों  के  (1960-61)

 पर  भावों  आधार पर  भावों के

 आधार  पर
 TS YS  a  एपल  AGUAS  SEA

 2) (1)  (2)  (3)  4)  (5)
 LS EE  LS  SS  TS  SE  TYNES  SS  CA  ए वाावातवाततततताातततानाण्माा SSG  Se

 1971-72*  687.2  369.4  645.4  343.6

 1972-73@  .  732.5  363.9  687.6  337.5

 1973-74

 2  SS  FS eS SP  SP  SNE  YH  SERS  ee

 नीति  शीघ्र  wan

 वर्ष  1972-73  1971-72  के  बीच  भावों
 के  श्राधार  राष्ट्रीय

 राय  में
 9

 प्रतिशत  की  कुल  वृद्धि  में  से
 5

 प्रतिशत  मूल्य-वृद्धि के  कारण  हुई  ।  इसी  अवधि के
 दौरान  वाणिज्य  wiz  कृषि  से

 होने  वाली  राष्ट्रीय
 maa

 हुई  वृद्धि  4. 1  प्रतिशत
 तज 4.2  प्रतिशत  कौर  6.7.  e  |
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 खत  उत्तर
 TD

 ——  ares
 Ne

 ag  1972-73  में  उससे  पिछले  वर्ष  के  मुकाबले
 में
 म  8.  ALTE  AIG  ठ है  जैसी  कि  राष्ट्रीय

 भ्र नुमा नों  के  आधार  पर  निकाली  गई  |

 क्रास  बार  स्विच  गोयर  प्रणाली  के  लिए  उपकरण

 6309.  श्री  शंकर  राव  सावन्त च ह  कपा  संचार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 किस  कम्पनी  gear  कम्पनियों  ने  टेलीफोन  की  क्रास  बार  स्विच  गाय  बलि

 हमें  उपकरण  सप्लाई  किए  कौर

 ये  टेलीफोन  किन-किन  नगरों  में  लगाए  गए  हैं
 ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sto  शेर  fag) :  बेलजियम  की  मैसेज
 प

 बेल  टेलीफोन
 ी  के  स्विमिंग

 न  रिंग  कम्पनी  कौर  बंगलूर  की  इंडियन  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  लि०  ने  क्रास  बार  प्रण

 उपकरण  सप्लाई  किए  हैं  ।

 मैसेज  बेल  टेलीफोन  मैन्यूफक्वारिंग  कम्पनी  ने  जो  उपकरण  सप्लाई  किये
 थे

 नई
 मद्रास  कौर  कानपुर  में  लगाया  गया  है  ।

 मैसेज  इंडियन  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज ने  जो  उपकरण  सप्लाई  किये  हैं  वे  निम्नलिखित नगरों
 काम  कर  रहे  हैं  ।

 ao  ?  क

 कानपुर  एक्सचेंज
 1),  लखनऊ

 लुधिया  1,
 ल्रिवेंद्रम  ate  तूती  को  रिन

 |

 महाराष्ट्र में  टायरों  की  कमी

 6310.  शी  शंकर  राव  साबित :  क्या  औद्योगिक  बिकास  मंत्री  यह
 जताएँ  स  हता

 करेगें

 क्या  भारत  में  महाराष्ट्र  के  पास  सबसे  अधिक  मोटरगाड़ियां

 (a  कया  इस  राज्य  में  टायरों  की  कमी  है

 द

 1973-74  में  टायरों  का  राज्य-वार  तथा  महीने-वार  वित

 महाराष्ट्र  में  टायरों  की  कमी  के  कारण  उत्पन्न  कठिनाई  को  दूर  करने  के  लिये
 कार्यवाही की  जा  रही  है  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  बी०
 :

 जी  rd

 यावर  QUINT YRWUS PTCaTAT iter mca  में  बिजली  को  कटौतियों
 wea

 एवं  देश  में  उपलब्
 वे  माल  की  अपर्याप्त  सप्लाई  के  परिणामस्वरूप  महाराष्ट्र  सहित  विभिन्न  राज्यों

 ट्रक के  टायरों  के  उत्पादन  में  हुई  हानि  से  मांग  की  पूर्ति  में  कमी  हो
 ी

 सरकार  ने  विभिन्न  श्रेणियों  के  उपयोगकर्ताओं  से  टायरों  के  सम्बन्धी

 al  ठे  नहीं  किए  हू  ।
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 सप्लाई  स्थिति  की  कठिनाइयों  को  हल  करने  तथा  अधिकतम  उत्पादन  करने  ककी  दृष्टि

 से  उद्योग  से  कहा  गया  है  कि  वे  छुट्टियों  तथा  रविवारों  को  एवं  अतिरिक्त  पालियों  मैं
 कार्य

 करें
 ।

 बसों  तथा  ट्रकों  के  टायरों  का  आयात  करने  की  भी  अनुमति  दे  दी  गई  इस  के

 अलावा  wer  सड़क  परिवहन  उपक्रमों  को  ait  मोटर  गाड़ियों  के  फालतू  पुर्जों  के  लिये

 दिये  गये  लाइसेंसों  पर  सीमित  संख्या  में  टायरों  का  आयात  करने  के  लिये  भी  अनुमति  दे  दी

 गई  है  ।

 बंगलौर  स्थित  इंडिया  टोबेको  कम्पनी  सें  लीफ  थ  शिव  संयंत्र  का  लगाया  जाना

 6311.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  gat  करेंगे

 कि

 क्या  इंडियन  लीफ  टोबेको  डेवलप्मेंट  कम्पनी  ने  बंगलौर  स्थित  इंडिया  टोबेको

 कम्पनी  के  कारखाने  के  परिसर  में  एक  नया  लीफ तय  किंग  संयंत्र  लगाने  के  लिए  सरकार  से

 मांगी  है  तथा
 ले

 ली

 यदि  तो  क्या  एकाधिकारी  तथा  निबन्धात्मक  व्यापार प्रक्रिया  उधोग  ने

 इस  श्रीचंदन-पत्न को  मंजूरी  दे  दीਂ  है  ;

 यदि  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  क्या  उन्हें  पता  है  कि  यह  कम्पनी  नया

 स्थापित  कर  रही  है  जो  कि  प्राधिकृत  विस्तार  है  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  एम०  ato  से  (am).  यह

 waar  है  Fo  इण्डिया  टोबेको  कम्पनी  लि०  के  बंगलौर  स्थित  सिगरेट  कारखाने के

 परिसर  में  ग्रीन  लीफ  थे  fart  संयंत्र  लगाया  जा  रहा  है
 ।

 इस  प्रस्ताव  पर  श्रभी  एकाधिकार  निबन्धात्मक

 व्यापार  प्रकिया  की  दृष्टि  से  विचार  किया  जाना  है
 ।

 श्री  अमृत  भूषण  गुप्ता  को  मृत्यु  दंड

 6312.  श्री
 इन्द्रजीत  गुप्त

 :  क्या  गृह  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  1968  में  नई  दिल्‍ली  में  श्री  अमृत  भूषण  गुप्ता  द्वारा  तीन  बच्चों

 को  जिन्दा  जला  देने  के  रोप  में  उसे  मृत्यु  दण्ड  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  उसके  पागलपन  at  जांच  के  लिये  उसे  1972  में

 रांची  के  मानसिक  चिकित्सा  अ्रस्पताल  में  भेजा  गया

 क्या  अस्पताल  प्राधिकारियों  से  इस  बीच  कोई  प्रतिवेदन  प्राप्त  gar  कौर

 सजा  की  घोषणा  के  काफी  समय  बीत  जाने  की  बात  को  ध्यान  रखते

 हुए  इस  मामले  में  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 गृह  मंत्रालय में  उप  मंत्री  एफ०  :  (a)  जी  ।

 कौर  (7)  अमृत  भूषण  गुप्ता  को  रांची  के  मानसिक  चिकित्सा  अस्पताल  में  भेजा  गया  था

 तथा  चिकित्सा  अधिकारियों  का  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  गया  है  ।

 मामला  विचाराधीन है  ।



 20  :1  896  )  लिखित  उत्तर

 रेडियो  उद्योग में  मन्दी

 6313.  श्री  वीरेन्द्र  सिह  कया  इलेक्ट्रोनिक्स  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  रेडियो  उद्योग  में  1970  से  मंदी  समाप्त  नहीं हुई  है

 क्या  सरकार ने  इसके  कारणों  के  बारे  में  क्रोध  अध्ययन  किया  कौर

 यदि  तो  सरकार  ने  उक्त  उद्योग  के  सामने  रही  कठिनाइयों  को  दूर  करने

 के  लिये  कया  कार्यवाही  की  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलैक्ट्रोनिक्स  मंत्री  तथा  अन्तरिक्ष  मंत्री  इन्दिरा

 :  और
 सरकार  जानती  है

 कि
 1970

 से
 देश  में  रेडियो

 उद्योग
 की

 प्रगति  दर
 में

 घटोतरी  हो  रही  है  ।  1972  अर  1973  के  दौरान  उत्पादन  का  स्तर  लगभग  1971  के

 बराबर  ही  रहा  है  ।  इस  बात  के  विभिन्न  कारण हैं  रेडियो  सेट  खरीदने  की  लोगों  की  क्रय

 शक्ति  में  अपक्षय  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कार्यक्रमों  की  सीमित  पसंद  ।  अन्य  कारणों  में  हैं :

 रेडियो  सेटों  के  निर्माण  में  प्रयुक्त  सभी  घटकों  के  मूल्यों  में  ग्राम  वृद्धि  अर  प्रसारण  लाइसेंसों
 का  वार्षिक  बोझ  ।

 सरकार  ने  हाल  में  इस  मंदी  को  दूर  करने  के  लिए  रेडियो  उद्योग  की  सहायता

 में  कई  कदम  उठाए  हैं  ।  कम  मूल्य  के  रेडियो  सेट  जिनकी  कीमत  रु०  से  नीचे

 लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  लिए  शभ्रारक्षित  कर  दिये  गये  जिससे  ग्रामीण  बाजारों  में  व्यापार  हेतु

 .  क्षेत्रों  में  नये  कारखानों  का  गठन  संभव  हो  सकेगा  ।  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में

 निर्मित  कम  मूल्य  के  (225/- रु०  से  रेडियो  सेटों  को  उत्पाद-शुल्क से  मुक्त  कर  fear  गया

 से  नीचे  की  क्रिया  के  रेडियो  सेटों  के  लिये  लाइसेंस  शुल्क  संगठित  क्षेत्र

 सेटों  के  शुल्क  का  ara  है  ।  इसके  अतिरिक्त  मारे  1974  में  हुई  अपनी  बैठक  में  इलैक्ट्रोनिक्स

 पर  राष्ट्रीय  सलाहकार  समिति  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  विविध  भारती  जैसे  आकाशवाणी

 के  लोकप्रिय  कार्यक्रम  उच्च  ट्रांसमीटरों  पर  प्रसारित  fae  जाएं  जिससे  are  लोग  ae

 सुन  सकें
 ।

 समिति  ने  रेडियो  सेटों
 पर  लाइसेंस  शुल्क

 को  समाप्त  करने
 की  भी

 सिफारिश

 की  है
 ।  क्योंकि  इस  लेखे  से  राष्ट्रीय  उद्यमों  को  प्राप्त  निवल  लाभ  प्रश्नास्पद है  ।  यह

 सिफारिशें  सम्प्रति  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।
 मूल्य  कम  करने हेतु

 रेडियो  सेटों  के  लिए

 नयी  प्रौद्योगिकी  प्रयोग  करने  और  साथ  ही  बड़े  पैमाने
 उत्पादन  द्वारा  घटकों

 के  मूल्य
 में  कमी

 लाने  के  प्रश्न  की  भी  सरकार  परीक्षा  कर  रही  है  ।

 राज्य  बिजली  बोर्डों  को  केबलों  की  सप्लाई

 6314.  श्री  चन्द्र  शेखर  fag:  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे
 fe

 (®)  क्या  केबल  उत्पादकों  ने  राज्य  बिजली  बोर्डों  को  केबल  सप्लाई  करना  बंद  कर  fet
 कौर

 तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  ato  :  तथा  (=  चूंकि

 राज्य  के
 बिजली  जोडों  द्वारा  केबलों  के  सम्भरण  के  आदेश  सीधे  ही  निर्माताओं

 को
 दिए  जाते  हैं  अतः

 केबल  निर्माता  द्वारा  सम्भरण  बन्द  कर  देने  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  को  कोई

 नहीं है

 भारत  द्वारा  अन्य  देशों  को  तकनीकी  सहायता  का  प्रस्ताव

 6315.  वाई०  ईश्वर  रेड्डी  :  क्या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  बताने  की  कपा

 pal  किः

 क्या  भारत  ने  अन्य  देशों  को  पर्यावरण  में  सुधार
 करने  के  लिये

 तकनीकी  सहायता  झर
 विशेष  जानकारी  देने  का  प्रस्ताव  किया  और

 यदि  तो  उन  देशों  की  इस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०  जी

 प्रतिक्रिया  प्रोत्साहक  है  ।

 आन्ध्र  प्रदेश  के  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता

 6316.  श्री  वाई०  ईश्वर  रेड्डी  :
 बया  योजना  मंत्नी  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 क्या  शान  प्रदेश  के  तेलंगाना  कौर  तटवर्ती  ae  ती

 क्षेत्रों  के  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  के  तीब्र  गति  से  विकास
 के

 लिए  केन्द्र  से  विशेष  सहायता  प्राण

 होनें  की  सम्भावना है  ;

 यदि  तो  उसकी  रूपरेखा  क्या  शौर

 इन  क्षेत्रों  में  सरकार  का  कब  तक  विकास  कार्य  श्रारम्भ  करने  का  विचार  है  ?

 योजना  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  मोहन  :  से  (7)  अमान्य
 प्रदेश

 से  सम्बन्धित एक  seat  फार्मूले  में  एक  प्रावधान है  कि  इन  प्रयोजनों के  लिए

 निर्धारित  विशिष्ट  संसाधनों
 से  राज्य के  पिछड़े  क्षेत्रों  के  त्वरित  विकास  ak  राज्य

 की  राजधानी के  योजनाबद्ध विकास  एवं  पिछड़े  क्षेत्रों  की  विकास  स्कीमों  निर्माण

 भर  प्रबोधन  में  ger  विशेषज्ञों  के  साथ  ऐसे  पिछड़े  क्षेत्रों  के  प्रतिनिधियों  का  राज्य  विधान

 मण्डल में  उपयुक्त  साहिब  राज्य  की  विकासात्मक  कार्यनीति  का  एक  आवश्यक  होना

 चाहिए
 ।  इस  उद्देश्य  की  प्राप्ति  के  लिए  उपयुक्त  उपकरण  विभिन्न  पिछड़े  क्षेत्रों  के  लिए

 उप-समितियों  के  गठन  के  साथ-साथ  राज्य  स्तर  पर  एक  योजना  बोर्ड  का  गठन

 राज्य
 सरकार  ने  रायलसीमा  ate  तटीय  ara  प्रदेश  के  लिए  पहले  से

 ही  योजना  झ्र  विकास  समितियां  स्थापित कर  रखी  यह  अनुमान  है  कि  राज्य  सरकार

 योजना  आयोग  के  परामर्श  से  अपने  पिछड़े  क्षेत्रों  को  भ्रमित  कर  लेगी  ।  योजना  wat  ने

 राज्य  सरकार  से  ऐसे  feat  क्षेत्रों  के  लिए  उप-योजनाएं  बनाने  का  श्रतुरोध किया  जिनके
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 लिए  पांचवीं  योजना  के  दौरान  निन णणणाणणा विशेष  सहायता  परिकल्पित है  ।  योजना  आयोग  ने  बर्ष

 1974-75  के  भ्रतुमोदित  योजना  परियों  के  भ्रमर  पिछड़े  इलाकों  के  विकास  पर  भी  जोर

 पांचवीं  पंचवर्षीय योजना  के  दौरान  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  को  कभी  निश्चित

 किया  जाना  है  ।

 बम्बई  में  जिप  फाइनल  उद्योग  का  बन्द  होना

 6317.  श्री  के  सालाना  :  क्या  औद्योगिक  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  जिप  फाइनल  उद्योग  उत्पादन  शुल्क  के  अत्यधिक  भार  से  संकट  में  है  तथा

 जिसके  कारण  पहिले  ही  विशेषकर  बम्बई  क्षेत्र  में  आठ  लघु  कारखाने  बंद  हो
 गए

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 उनको  संकट  से  संवारने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  एम०  बी०  से  जिप

 निर्माता  संघ  ने  सरकार  को  एक  अभ्यावेदन  प्रस्तुत  किया  है  जिसमें  अनुरोध  किया  गया  है  कि
 जिप

 फाइनल  उद्योग  पर  लगाया  गया  उत्पादन  कर  पूरी  तरह  हटा  लिया  जाए
 ।

 इस  मामले  पर

 विचार  किया  जारहा है

 जिप  बनाने  के  छोटे  कारखानों  के  बन्द  होने  के  सम्बन्ध  में  कोई  निश्चित  सूचना  नहीं

 गुजरात  में  उपद्रवों  के  दौरान  घायल  मारे  गए  तथा  एम०  आई०  एस०  ए०

 तथा  डी०  आई०  आर०  के
 अन्तर्गत

 गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  की

 सख्या

 6318.  श्री  एम०  एस०  जोजफ

 श्री  समर  गुह  }
 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 गुजरात  में  उपद्रव  आरम्भ  होने  से  श्री  तक  घायल  हुए  मारे  गए  व्यक्तियों

 ar  पुलिसवालों की  कुल  संख्या  कितनी

 स्थिति  पर  काबू  पाने  के  लिए  सीमा  सुरक्षा  बल  तथा  केन्द्रीय  fort  पुलिस  की

 कुल  कितनी  बटालियनें  तैनात  की  गयीं  ;

 गुजरात  में  कितने  अवसरों  पर  सेना  की  कितनी  सहायता  मांगी  गई  ;  श्र

 कितने  व्यक्ति  एम०श्राई०एस०ए०  तथा  डी०  भाई  शिकार  के  अन्तर्गत

 गिरफ्तार किए  हिसक  गतिविधियों के  लिए  कितनों  पर  चार्जशीट  लगाई

 छोड़  दिए

 कितने  व्यक्ति  ot
 भी

 जेल  में  और  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तारी  के  बाद

 गृह
 मंत्रालय

 में  उप  मंत्री  एफ०  एच०  :  तथा  ).  राज्य  सरकार

 से  सुचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  ग्रोवर  प्राप्त  होते  ही  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 आन्तरिक  सुरक्षा  कार्यों  के  लिए  गुजरात  सरकार  को  केन्द्रीय  ford  चने

 सीमा  सुरक्षा  बल  की  59  कम्पनियां  दी  गईं  थीं  ।

 इन  अवसरों  पर  गुजरात  सरकार  को  पर्याप्त  संख्या  में  सैनिक  टुकड़ियां  दी  गई
 ।

 प्रेस  इन्फोरमेशन  ब्यूरो  के  अधिकारियों  द्वारा  सिद्धियों  के  विभिनन  aaa

 दौरों  का  विवरण  रखना

 6319.  श्री  ए०  के ०  एम०  इसहाक :  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री यह यह  बताने की  कृपा

 करेंगे

 क्या  प्रेस  इन्फोरमेशन  ब्यूरो  के  क्षेत्रीय  अधिकारियों  को  केन्द्रीय
 राज्य

 मंत्रियों ौर  उप  मंत्रियो ंके  विभिन्न  दौरों  का  विवरण  तैयार  करने  का  आदेश  दिया  जा  रहा

 यदि  तो  उन  केन्द्रीय  राज्य  मंत्रियों
 उप-मंत्रियों

 के  नाम

 an  हैं  जिनके  दौरों  का  1973 के  कलकत्ता  के  प्रेस  इंफारमेशन ब्यूरो  के

 अधिकारियों द्वारा  विवरण  रखा  शर

 क्या  प्रेस  इन्फोरमेशन  ब्यूरो  की  विज्ञप्तियों  को  सभा-पटल  पर  रखा  जाएगा
 ?

 सुचना  और
 प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  धर्मवीर

 पत्र  सुचना

 कार्यालय  सरकार  की  नीतियों  six  कार्यक्रमों  जो  यदा-कदा  दौरा  करने  वालें  मंत्रियों  के  भाषणों

 द्वारा  मुखरित  होते  को  प्रतिबन्धित  करने  के  लिए  उत्तरदायी  प्रेस  की  सुविधा  हेतु

 सूचना  के  प्रसार  के  व्यापक  प्रयोजन  के  लिए  महत्वपूर्ण  दौरों  को  कवर  किया  जाता  है
 ।

 एक  सुची  संलग्न  में  रखी  गयी  देखिए संख्या  एल०  टी०  6674

 74]  ।

 रिलीजों की  सदा  व्यवस्था  नहीं  की  कतिपय  मामलों  में  समारोहों  क्रो  कवर

 करने के  लिए  प्रेस  की  सुविधाएं  उपलब्ध  की  जाती  हैं  या  प्रैस को  भाषणों  मुख्य

 बातों  या  कबर  की  जाने  वाली  घटना  की  पृष्ठभूमि  के  बारे  में  मौखिक  रूप  से  परिचित  कराया

 जाता

 पश्चिम  बिहार  में  उद्योगों  को  स्थापना  के  लिए  बिकास  छूट

 6320.  श्री  ए०  के ०  एम०  इसहाक  :  क्या  भीद्योगिक  विकास  मंत्री यह॒  बताने की
 करेंगे  कि

 क्या  गत  एक  ज  से  पश्चिम  बिहार  झर  देश  के  अन्य  भागों  में  बिजली

 का  संकट  होने  के  कारण  वहां  नए  छोटे  तथा  मझोले  उद्योगों की  स्थापना  में  एक  क्षे  का

 विलम्ब हो  गया  है  ;

 क्या  सरकार  का  ध्यान  ऐसे  उद्योगों  के  लिए  विकास  छूट  की  अवधि  बढ़ाये जाने

 के  प्रस्ताव  की  कौर  दिलाया  गया  कौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
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 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  बी०
 :  से  (7)  faa

 मंत्री जी  ने  1974-75  के  अपने  बजट  भाषण  में  विद्युत  शक्ति की  कमी  सहित  अनेक

 अपेक्षित  कारणों  की  ओर  जो  अनेक  औद्योगिक  परियोजनाओं  के  31,  1974  के  पूर्व  समय

 से  पुरी  न  होने  के  लिए  उत्तरदायी  रहे  ध्यान  श्रीकृष्ण  किया  था  ।  ऐसे  प्रकरणों  में  राहत

 देने  की  दृष्टि  से  1974-75  के  बजट  में  उन  मामलों  में  जिनमें 1
 1970

 के  पहले

 मशीनों  तथा  संयंत्रों  के  ठेकों  के  पूरे  हो  जाने  का  साक्ष्य  उपलब्ध है  मई  31,  1975

 तक  एक  वर्ष  के  लिए  इन  प्रकरणों  में  विकास  छूट  मिलती  रहेगी यह  प्रस्ताव
 गया

 et  ऐसी  ann  है  कि  देश  के  हर  हिस्से  में  विद्युत  शक्ति  की  कमी  से  प्रभावित  पश्चिम
 बंगाल

 बिहार  सहित
 नय  छोटे  मझोले  उद्योग मई  31,  1975  तक  एक  वर्ष के

 लिए  विकास  छुट  का  लाभ  उठा  सकेंगे  ।

 साल  स्केल  सर्विस  कलकत्ता

 6321.  श्री  To  to  एम०  इसहाक  औद्योगिक विकास  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि :

 क्या  कलकत्ता  स्थित  स्माल  स्केल  सर्विस  इन्स्टीट्यूट  परियोजनाओं  को  पास  करने

 में  सामान्य  रूप  से  अ्रधिक  समय  लेता

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  झर

 इस  इंस्टीट्यूट  द्वारा  परियोजनाओं की  शीघ्र  स्वीकृति  के  लिए  सरकार  का  विचार

 क्या  कार्यवाही करने  का

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  जियाउरंहमान  :  सम्पूर्ण

 ओर  सभी  आवश्यक  विवरणों  से  युक्त  योजनाओं  को  लघु  उद्योग  सेवा

 कलकत्ता  द्वारा  अविलम्ब  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  जाती  है  ।

 और  ही  नहीं  उठते  ।

 Administrative  Expenses  in  P&T  Department

 6322.  Shri  M.  C.  Daga  :  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to  state  —

 (a)  whether  the  P&T  Department  sustained  loss  or  earned  a  profit  in  the  vear  1971,  1972
 and  1973  indicating  the  loss  or  profit  for  each  year;  and

 (b)  the  administrative  expenses  of  the  Department  for  1971  and  extent  to  which  it  has
 increased  today?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Communications  (Prof.  Sher  Singh)  :  (a)  During
 the  year  1970-71,  1971-72  and  1972-73  the  surplus  earned  by  the  P&T  Department  is  as  follows  :

 1970-71  22  91  crores.
 1971-72  37  +14  crores.
 1972-73  37  -12  crores.

 (b)  The  Administrative  expenditure  during  the  year  1970-71  was  16-74  crores.  The  ex-
 enditure  during  1972-73  increased  by  2-76  crores  to  Rs.  19-50  Crores.  The  estimated  expenditure

 for  the  year  1973-74  is  21-94  crores.
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 Installation  of  A.P.C.O.  in  Village  Chandaval

 6323.  Sbri  M.  C.  Daga  :  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  propose  to  provide  a  Public  Call  Office  at  village  Chandaval  in

 Tehsil  Sojat;

 (b)  whether  Government  would  instal  public  Call  Office  in  the  said  village  only  when

 requisite  number  of  persons  get  ‘telephone  connections  there  and  if  so,  the  number  of  telephone
 connections  that  should  be  installed  for  the  purpose;  and

 (5)  whether  Government  have  provided  Public  Call  Office  in  a  smaller  village  named  Devali
 near  Chandaval  and  if  so,  the  criteria  adopted  therefor  and  the  loss  incurred  to  Government

 annually  as  a  result  thereof?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Communications  (Prof.  Sher  Singh)  :  a)’  No,  Sir.

 (b)  The  proposal  to  open  a  Public  Call  Office  at  Chandaval  has  been  examined.  and  found
 to  be  unremunerative  even  after  considering  the  revenue  ficm  the  Mexn.m  Lt  (८1  ci  exten-
 sions  permissible  from  a  Public  Call  Office.

 (c)  The  Public  Call  Office  at  Devali  near  Chandaval  was  provided  as  ike  prepcsal  was  fct  rd
 to  be  remunerative.

 Gambling  in  Delhi  Clubs

 6324.  Shri  M.  Daga  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  people  indulge  in  gambling  in  recreation  centres  like  clubs  in  Delhi  and

 (6)  whether  any  case  of  gambling  in  a  club  has  been  detected  in  Delhi  during  the  last  three
 years?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F,  H.  Mohsin)  :  (a)  and  (b),  Govern-
 Ment  are  not  aware  of  any  offence  of  gambling  as  such,  going  on  in  such  centres.  No  such  case
 has  come  to  notice,

 राजधानी  A  क्रास-बार  टेलीफोन  केन्द्र

 6325.  श्री  नारायण  चन्द  पराशर  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 राजधानी  में  क्रास-बार  टेलीफोन  केन्द्र  के  कार्यकरण  के  बारे  में  कोई  शिकायतें
 मिली  ax

 यदि  तो  किस  प्रकार  की  शिकायतें  मिली  हैं  कौर  विद्यमान  we  प्रकार  की

 टेलीफोन  प्रणालियों की  प्रिया  क्रास-बार  टेलीफोन प्रणाली  के  क्या  लाभ  eat  हानियां हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शेर
 :  जी  हां  ।  संघ  राजधानी  में

 कास-बार  एक्सचेंजों  के  कार्यचालन  के  संबंध  में  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ।

 अधिकांश  शिकायतें  इस  प्रकार  की  हैं  कि  क्रास-बार  उपभोक्ताओं  को  ol |  यल  टोन

 देर  से  मिलता  है  कौर  श्रावक  कालें  उन्हें  मिल  नहीं  पातीं  ।

 [...  नीचे  लिखी  खराबियों  की  वजह  से  क्रास बार  एक्सचेंज
 ऊंचे

 दर्जे
 की

 सेवा  नहीं  दे  रहे
 हूँ

 (i)  पर्याप्त  सम्यक  सुरक्षा

 (ii)  पुर्जों  का  काम  करना  बन्द  कर
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 fate क
 (iii  1  मशीनी  समायोजनों  टिकाऊ  होना

 (iv)  सकी  की  लघु  समस्याएं

 क्रास बार  एक्सचेंजों  की  खामियों  की  विस्तृत  छान-बीन
 के  बाद  इन  एक्सचेंजों  कार्य

 चालन  बेहतर  बनाने  का  4.0  किया  गया  सभी  क्रास बार  एक्सचेंजों  में  इस  काम  के
 करीब  12

 से
 14

 महीनों  में  पूरा  हो  जाने
 की

 सम्भावना

 क्रास बार  प्रणाली
 की

 मुख्य  असुविधा  यह  है  कि  डायल  टोन  अक्सर  देर  से  मिलता  है
 wt  कालें  लग  नहीं  इस  प्रकार  की  सुविधाएं  सामान्य  नियंत्रण  उपस्कर

 कंट्रोल  में  खराबियाँ  ar  जाने के  कारण  हो  सकती

 क्रास बार  प्रणाली  की  मुख्य  सुविधाएं  ये  हैं

 रख  रखाव  में  कम  प्रयास  करना  पड़ता

 जंकशन  कौर  ट्रंक  जाल  में  लागत  कम  १

 वैकल्पिक  ः  बनाने  कौर  पुनः  प्रयास  करने  में  सुविधा  होती  है  ।

 नर्म्बारिंग  स्कीम  शौर  कालों  के  मार्ग  निर्धारण  में  लचीलापन रहता

 उपभोक्ता  ट्रंक  डायलिंग  सुविधा  पर  अधिक  श्रासानी  से  रोक  लगाई  जा  सकती

 दुर्भावनापूर्ण  कालों  का  अपने  पता  लगाया  जा  सकता

 हाई  स्पीड  डायल  से  बेहतर  कार्य  चालन  होता

 कम  लागत  के  अपेक्षाकृत  पतले  संवाहक  जमींदोज  केबिल  इस्तेमाल में  लाएं

 जाते  कौर

 मल्टी  फ़िक्वेंसी  सि गना लिंग  के  प्रयोग  से  स्विमिंग  झ्रापरेशन  तेजी  से  होता

 देश  में  गुजरात  जैसी  घटनाओं  की  पुनरावृति  का  पूर्वानुमान  लगाने  के  लिए

 जनता  को  शिक्षित  करना

 6326.  श्री  नारायण  चन्द  पराशर  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  गुजरात  की  दुखद  घटनाओं  से  कोई  निष्कर्ष  निकाला  है  ;

 यदि  तो  किस  प्रकार  का  ;

 देश  के  wear  भागों  में  ऐसी  घटनाओं
 की

 पुनरावृत्ति  का  पूर्वानुमान  लगाने  के

 लिए  लोगों  को  शिक्षित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कायंवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का

 प्रस्ताव

 गृह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ए  ०  एच०  :  से  (71)  कुछ  झ  वर्क

 वस्तुप्नों  की  कम  सप्लाई  भ्र  मूल्य  वृद्धि  के  कारण  गुजरात  में  शभ्रान्दोलन  भड़के  समाज

 विरोधी  तत्वों  ने  स्थिति  से  भ्रनुचित  लाभ  उठाया  ate  व्यापक  हिंसा  तथा  सम्पत्ति  नष्ट  हुई  ।

 कठिनाइयों  से  शभ्रवगत  कौर  उनकी
 कठिनाइयों

 के
 समाधान

 के  लिए  उचित  उपाय  कर  रही  राज्य  सरकारों  को  उत्पादन

 व  खरीद
 को  बढ़ाने शर  आवश्यक  ae  का  वितरण  नियमित  करने  के  लिए  सभी
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 तगाता

 सम्भव  उपाय  करने  की  सलाह  दी  गई  जमाखोरों  कौर  चोर-बाजारी  करने  वालों  जैसे  समाज

 विरोधी  तत्वों  के  विरुद्ध  कड़ी  कार्यवाही  करने  और  शान्ति  भंग  होने  की  सम्भावना  पर

 युक्त  पुर्वोपाय  निरोधक  उपाय  करने  का  भी  उनसे  are  किया  गया

 2.  संसद  में  बहस  के  दौरान  सरकार  ने  इन  दंगों  के  कारणों  का  उल्लेख  किया  है  कौर  सदन  से  तथा

 धसके  द्वारा  समस्त  जनता  से  शान्ति  बनाए  रखने  में  सहयोग  देने  की  adie  की

 गुजरात  सकील  में  हिंसात्मक  आन्दोलनों  में  डाक  तार  विभाग  को  हानि

 6327.  श्री  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  दिसम्बर  1973,  फरवरी  तथा  ard  1974  में  गुजरात  सर्किल  में

 हुए  हिसात्मक  आन्दोलन  के  कारण  विभिन्‍न  डाक  तार  संस्थानों  wie  संस्थान  को  कोई  हानि

 हुई  शौर

 यदि  तो  वहां  कितनी  हानि  हुई ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sto  शेर  :  जहाँ  ।

 दिसम्बर  1973  में  कोई  हानि  नहीं  हुई  ।  अब  तक  लगाए  गए  के

 सार  1974  से  मार्चे  1974  हानि  की  रकम  तकरीबन  11,37,857  स०

 निकलती

 दिल्‍ली  में  सामान्य  श्रेणी  के  अंतगर्त  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए

 आवेदन-पत्र

 6328.  श्री  जगन्नाथ  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 दिल्‍ली  में  इस  समय  सामान्य  श्रेणी  के  अन्तर्गत  टेलीफोन  कनैक्शनों  के  लिए  कितने
 आवेदन  पत्न  विचाराधीन  पड़  है ं;

 बर्ष  1973-74  के  दौरान  कितने  टेलीफोन  कनैक्शन  दिए  कौर

 राजधानी  में  टेलीफोन  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  मानदण्ड
 अपनाया  गया

 संचार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शेर  fag):  दिल्‍ली  में  सामान्य  श्रेणी के

 भ्रन्तर्गत  टेलीफोनों  के  लिए  1-3-1974  को  अनिर्णीत  पड़ी  हुई  अर्जियों  की  संख्या  55902

 वर्ष  1973-74  के  दौरान  जो  टेलीफोन  दिए  गए  उनकी  संख्या  9953  है  ।

 इनमें  ओ ०  argo  eto,  विशेष  सामान्य  wears  mix  नैमित्तिक  टेलीफोन  तथा

 सार्वजनिक  टेलीफोन  शामिल

 स्थायी  कनैक्शन  देने  के  लिए  उपलब्ध  अतिरिक्त  क्षमता  को  विभिन्‍न  श्रेणियों  की

 प्रतीक्षा-सूचियों  के  निमित्त  निम्नलिखित  आधार  पर  बांट  दिया  जाता  है
 ———

 क  ek
 औ ०  वाई०  टी  ०  >  0  प्रतिशत

 विशेष  श्रेणी  15  प्रतिशत
 डि  ०७

 ह  क  15  प्रतिशत
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 बि  a  eal

 इलैक्ट्रोनिक्स  क्षेत्र  के  निर्यात  से  बिदेशी  मुद्रा  faa  करना

 6329.  श्री  जगन्नाथ  क्या  इलेक्ट्रोनिक्स  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  यह  महसूस  करती  है  कि  यदि  बेकार  क्षमता  की  समस्या  को

 हल  करने  की  ठोस  कार्यवाही  की  जाए  तो  इलैक्ट्रोनिक्स  क्षेत्र  देश  की  विदेशी  मुद्रा  की  राय  में

 पर्याप्त  योगदान  कर  सकता  है  ;

 क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  अध्ययन  किया  है  ;

 यदि  तो  इसके  निष्कर्ष  क्या  हैं  ate  सरकार  का  विचार  इस  बारे  में  क्या

 कार्यवाही करने  का  है  ?

 प्रधान  परमाणु  चिरोंजा  इलेक्ट्रोनिक्स  मंत्री  तथा  अन्तरिक्ष  मंत्री  इन्दिरा

 :  श्रीमान ।

 और  :  इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग  में  बेकार  पड़ी  क्षमता  के  अनेक  कारण  हैं  ।

 पहला  है  कच्चे  माल  कौर  घटकों  की  जिन्हें  विदेश  से  किया  जाता

 यह  विदेशी मुद्रा  उद्यमों  के  के  कारण  म्रतेक  कारखानों  में  एक-शिफ्ट  gras

 पर  ही  कार्य  होता  है  ।  जहां  झ्रावश्यक  और  सुविधाजनक  वहां  कार्य  की  2  या  3  शिफ्टों

 का  संचालन  करके  बेकार  पड़ी  क्षमता  का  उपयोग  किया  जा  सकता  है  ;  इसके लिए  फैक्टरी

 अधिनियम  के  अंतर्गत  दूसरी  या  तीसरी  शिफ्टों  में  औरतों  की  नियुक्ति  पर  जो  प्रतिबंध

 उनमें  ढील  होनी  क्योंकि  ad  अनेक  परिचालकों में  नियुक्त  प्लांट  की

 बेकार  पड़ी  क्षमता  का  उपयोग  करने  के  लिए  उपस्कर  को  संतुलित  करने  की  आवश्यकता

 है  ;  उपस्कर  को  सन्तुलित  करने  के  विषय  में  निर्मितियों  से  प्राप्त  श्रावेदनों  पर

 पूर्वक  विचार  किया  जा  रहा  जिससे  वे  निर्यात  प्रयोजनों  के  लिए  उत्पादन  को  पर्याप्त  रूप

 से  बढ़ाने  में  समर्थ  हो  11  कौर  12  1974  को  हुई  इलेक्ट्रोनिक पर  राष्ट्रीय

 सलाहकार  समिति  की  चर्चाओं  में  ये  सब  पहलू  उदित  इस  ग्राधघार  सरकार  बेकार

 पड़ी  क्षमता को  निर्यात  प्रयोजनों  के  लिए  बढ़ावा  देने  हेतु  विविध  कदम  उठा  रही

 ताकि  निर्यातों  के  द्वारा  भ्रावश्यक  विदेशी  मुद्रा  कमाई  जा  सके  ।  इसके  शअ्रतिरिक्त  आयात

 प्रतिस्थापन के  उपस्कर  एवं  घटक  दोनों  के  स्वदेशीकरण  का
 सक्रिय

 किया  जा  रहा  है  तथा  अनेक  पार्टियों  को  उन  हों  का  उत्पादन  करने  के  लिए

 प्रोत्साहित  किया  जा  रहा  जिनका  सम्प्रति  आयात  किया  जाता  वर्तमान  रायात  नीति  में

 निर्माणकर्ताग्रों को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  विशेष  सुविधाओं की  व्यवस्था  की  गई  जिससे

 वे  अ्रपनी  विद्यमान  क्षमताओं  के  अधिक  पूर्ण  उपयोग  के  लिए  निर्यातों  का  आश्रय  ले  सकें  ।

 लघु  उद्योगों  के  लिए  मदों  का  आरक्षण

 6330.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया

 श्री  श्रीकिशन  मोदी  1.

 :

 क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  निर्माण  के  लिए  53  और  मदें  ग्रा रक्षित

 करें दी

 क्या  इन  मदों  का  निर्माण  किसी  अन्य  क्षेत्र  में  नहीं  किया  जाएगा
 ?
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 ——

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी
 मंत्री  सी०

 :

 भविष्य  में  इन  वस्तु ग्न ों  के  सम्बन्ध  में  लघु  उद्योग  परौ  सहबद्ध  उद्योग  क्षेत्रों  के

 नई  क्षमता  सम्बन्धी  प्रस्ताव  पर  तब  तक  विचार  नहीं  किया  जब  तक  कि

 में  भ्र ति रिक्त  उत्पादन  क्षमता  के  कम  से  कम  75  प्रतिशत  के  निर्यात  की  नहीं

 होगी  ।

 नेशनल  न्यूज प्रिट  पेपर  मिल्स  fro  के  पूंजी  ढांचे  का  पुनर्गठन

 6332.  श्री  लाल  भाटिया

 श्री  एस०  ए०  मरुगनन्तम  ||
 ऑद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  सरकार  द्वारा  नेशनल  न्यूज प्रिंट  एण्ड  पेपर  मिल्स  लिमिटेड  को  इसके  विस्तार

 हेतु  कोई  ऋण  दिया  गया  है  ;

 क्या  कम्पनी  के  पूंजी  ढांचे  का  भी  पुनर्गठन  किया
 जा  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  एम०  बी०  राना  ही

 और  नेपा  मिल्स  के  पूंजी  ढांचे  का  पुनर्गठन  करने  के  बारे
 में

 ay  कोई

 अन्तिम  fata  नहीं  लिया  गया

 Controversy  Between  Delhi  Municipal  Corporation  and  Municipal  Commissioner

 6333.  Shri  Bhagirath  Bhanwar  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  a  controversy  arose  recently  between  the  ruling  party  in  Delhi  Municipal

 Corporation  and  the  Municipal  Commissioner

 (b)  if  so,  the  facts  thereof;  and

 (c)  the  reaction  of  Government?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  H.  Mohsin)  :  (a),

 (b)  and  (c):  The  Government  have  received  some  communications  from  the  Mayor  of  Delhi

 containing  complaints  against  the  Commissioner  that—

 (i)  he  transferred  the  Slum  Department  along  with  the  concerned  Deputy  Commissioner
 to  the  Delhi  Development  Authority  without  the  approval  of  the  Corpcration:

 (ii)  that  he  tried  to  influence  the  Corporation  Counsel  in  connection  with  a  claim
 filed  on  behalf  of  his  daughter  against  the  Municipal  Corporation;

 (iii)  that  he  did  not  acknowledge  letters  sent  to  him  by  the  Mayor  and  Deputy  Mayor:

 (iv)  that  he  did  not  submit  the  files  asked  for  by  the  Mayor;  and

 (vy)  that  he  lacked  initiative  and  effort  in  the  execution  of  development  schemes

 2.  The  matter  has  been  discussed  on  behalf  of  the  Ministry  with  the  Mayor  as  well  as  the
 Municipal  Commissioner  The  Commissioner  has  explained  that  he  had  not  exerted  any  influ-
 elice  on  the  Corporation  Counsel  as  alleged.  Hz  has  also  fully  explained  the  circumstances  in  which
 the  transfer  of  the  Slum  Department  was  effected  in  compliance  of  the  Central  Government’s
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 decision.  Regarding  the  communications  sent  to  him  by  the  Mayor  and  the  Derulty  Mayor,
 he  has  explained  that  they  were  largely  in  the  nature  of  references  to  problems  requiring  action  in
 different  Departments  and  that  he  had  marked  them  to  the  appropriate  cfficess  concerned  for
 suitable  action.  -Where  replies  were  asked  for,  he  had  directed  the  perscns  concerred  ic  serd  the
 reply  directly  to  the  Mayor.  or  Deputy  Mayor  in  the  interest  of  expediticn.

 3.  The  files  and  reports  asked  for  by  the  Mayor  have  also  been  gererally  furnished.

 4.  The  Lieutenant  Governor  is  being  askcd  to  look  into  the  matter.

 चौथी  योजना  में  लघु  क्षेत्र  के  उद्योगों  के  लिए  परिव्यय  का  उपयोग

 6334.  श्री  आर०  एन०  बमन  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  चौथी  योजना  में  केन्द्रीय  सहायता  से  लघु  उद्योग  की  स्थापना  के  लिए  रखें

 गए  122.80  करोड़  के  परिव्यय  में  से  100  करोड़  रुपए  भी  उपयोग  नहीं  किया

 सका  रोक

 । यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  जियाउरहमात  :
 मूलरूप

 से  चौथी  योजना  में  लघु  उद्योगों  तथा  औद्योगिक  बस्तियों  के  लिए  किए  गए  कूल  122.  70

 करोड़  रु०  के  परिव्यय  में  से  86.  06  करोड़  रु०  खर्च  हुए  थे  ।

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  परिव्यय  के  कम  उपयोग  किए  जाने  के  कारणों में  से

 प्रमुख  कारण  कच्चे  माल  तथा  सांख्यिकीय  जानकारी  की  ऋण  औद्योगिक

 विस्तार  सेवाएं  तथा  बाजार  सम्बन्धी  सुविधाएं हैं  ।  इन  उद्योगों  विशेषकर  परम्परागत  तथा  ग्रामीण

 उद्योगों
 के  इतने  इतने  विस्तृत  स्वरूप के  कारण  सदस्यों  का  अल्पकालीन  समाधान  कुछ  सीमा  तक

 ढूंढ  निकालना  कठिन  है  ।  इन  उद्योगों  के  भिन्न  भिन्न  स्वरूप  होने  के  कारण  योजनाएं  बनाने व

 स्वीक्कृतियां  प्रदान  करने  तथा  संस्थागत  व्यवस्था  उन्हें  सुदृढ़  ब  संगठित  बनाने  तथा

 सुविधाएं  तथा  सहायता  प्रदान  करने  की  व्यवस्था में  विलम्ब  भी  हुए थे  ।  साथ  ही  कई  बड़े

 उद्योगों  में  जो  कच्चा  माल  देते  थे  श्र  लघु  उद्योगों  से  आवश्यक  हिस्सों/पुर्जों  को  खरीदते थे  ।

 उत्पादन
 की  कमी  तथा  तत्पश्चात्‌  हाल  ही  में  बिजली  की  कमी  से  भी  हाथ  करघा  उद्योग

 तथा  सहायक  एककों  सहित  काफी  संख्या  में  छोटो  उद्योगों  के  उत्पादन  भी  प्रतिकूल  प्रभाव

 पड़ा

 स्वर्गीय  रास  बिहारी  बोस  की  अस्थियां  टोक्यो  से  वापिस  लाना

 16335.  थ्रो  समर  गुह  :  न्या  गृह  मंत्री  13  मारे  1974
 के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  300

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  शब्दों  का  शभ्राशय  यह  था  कि  मामला  सरकार  के  विचाराधीन  है  ;

 यदि  तो  इस  विचार  को  पूर्णरूप  कब  दिया  जाएगा  ;

 क्या  स्वर्गीय  रास  बिहारी  बोस  की  अस्थियां  टोकियो  से  भारत  वापिस  लाने  के

 बारे  में  गत  दस  वर्षों  के  दौरान  सरकार  को  कई  अभ्यावेदन  भेजे  गए  थे  ;
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 ने  सदन  को  आश्वासन  दिया  था  कि  वह  मामले  पर  शभ्रपेक्षित  ध्यान स

 यदि  तो  इस  विचार  को  श्रस्तिम  रूप  देने  में  विलम्ब  किए  जाने  के  क्यां

 कारण  हैं ?

 गृह  मंत्रालय में  उप  मंत्री  (at  एफ०  एच०  :  तथा  :  जहां  तक

 स्वर्गीय  रास  बिहारी  बोस  ak  उनके  क्रान्तिकारी  साथियों  के  सम्मान  में  एक  स्मारक  स्थापित

 करने  का  सम्बन्ध  दिल्ली  प्रशासन  wit  सम्बन्धित  मंत्रालयों  के  परामर्श  से  मामले
 पर

 बिचार  किया  जा  रहा  यह  बताना  कठिन  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  निर्णय  लिया

 जाएगा |

 से
 :

 मामला  निरन्तर  सरकार  के  विचाराधीन  रहा  म्रनौपचारिक  रूप

 से  यह  समझा  जाता  है  कि  जापान  से  भारत  को  अस्थियों  के  हस्तान्तरण  पर  कोई  आपत्ति

 नहीं  होगी  ।  फिर  भी  स्मारक  स्थापित  किए  जाने  के  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  किए  जाने  के  बाद

 ही  amt  कार्यवाही
 की

 जा  सकती

 पांचवीं  योजना  में  परमाणु  ऊर्जा  का  विकास

 6336.
 श्री  समर  क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पांचवीं  योजना  के  लिए  परमाणु  ऊर्जा  के  विकास  कार्यक्रम  को  अन्तिम  रूप

 देते  समय  स्वर्गीय  डा०  साराभाई  द्वारा  दस  वर्षों  के  लिए  तैयार  किया  गया  परमाणु  ऊर्जा

 के  विकास  कार्यक्रम  पर  भी  विचार  किया  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसके  तुलनात्मक  तथ्य  कया

 प्रधान  परमाणु  उर्जा  इलेक्ट्रोनिक्स  मंत्री  तथा  अन्तरिक्ष  मंत्री  इन्दिरा

 :
 हां  ।

 परमाणु  बिजलीघरों  के  निर्माण  में  वर्तमान  स्थिति  के  अनुसार  लगने  वाले  समय  तथा

 सन्‌  1970  में  प्रकाशित  रूपरेखा  में  इन  बिजलीघरों  के  निर्माण  के  लिए  निर्धारित

 ऋम  का  तुलनात्मक  विवरण  मीचे  दिया  जा  पहा  « ——

 रूपरेखा के  भ्रनुसार  वर्तमान स्थिति  के  अनुसार
 c  थे  Dn

 क्रातकता

 कता  करने की  तिथि

 करन

 की

 तिथि

 राजस्थान  परमाणु  बिजली

 200  मेगावाट  1971  200  मेगावाट  1972

 राजस्थान  परमाणु  बिजली

 200  मेगावाट  1973  200  1976

 82



 20  1896  लिखित  उत्तर

 i

 मद्रास  परमाणु  बिजली

 235  मेगावाट  1974  235  मेगावाट  197  के  मध्य

 मद्रास परमाणु  बिजली

 235  मेगावाट  1975  235  मेगावाट  979  के  आरम्भ में

 235  मेगावाट  1976  235  मेगावाट  1981

 235  मेगावाट  1977  235  मेगावाट  1982

 स्वर्गीय  प्रोफेसर  एस०  एन०  बोस  का  स्मृति  समारोह

 6337.  श्री  समर  हुह  कया  परमाणु ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  परमाणु  ऊर्जा  आयोग  द्वारा  स्वर्गीय  प्रोफेसर  एस०  एन०  बोस  जिन्होंने

 मौलिक  विज्ञान  में  सैद्धान्तिक  भौतिकी  का  उच्चतम  श्रेणी  का  योगदान  स्मरण  रखने

 के  लिए  कोई  कार्यवाही  की  है  saa  किये  जानें  का  विचार  ak

 यदि  तो तत्संबंधी तथ्य  क्या  हैं  ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलैक्ट्रोनिक्स  मंत्री  तथा  अन्तरिक्ष  मंत्री  इंदिरा

 :  तथा  .
 स्वर्गीय  एस०  एन०  बोस  द्वारा  सेद्दान्तिक भौतिकी भौतिकी  को  दिये  गये  योगदान

 से  परमाणु  ऊर्जा  आयोग  अवगत  है  ।  उनकी  स्मृति  को  चिरस्थायी  बनाये  रखने  के  लिए  समुचित

 कार्यवाही  करने  का  प्रश्न  विचाराधीन है  ।

 खाद्य  सब्जियों  और  फलों  के  बीजों  के  परिरक्षण  के  लिये  टेक्नोलाजी

 6338.  श्री  समर  गह  :
 कया  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  परमाणु  ऊर्जा  ania  ने  विभिन्न  खाद्य  सब्जियों  फलों  के

 बीजों  के  परिरक्षण  तथा  उनके  पोषक  तत्वों  को  बढ़ाने  सम्बन्धी  टैक् ताला जी का  सफलतापूर्वक

 विकास  कर  लिया  है  यदि  तो  तत्सम्बंधी  ब्यौरा  कया  है  |

 इस  टेक्नॉलोजी  का  वाणिज्यिक  प्रयोजन  हेतु  प्रयोग  न  किये  जाने  के  कया  कारण

 शौर

 क्या  इस  टेक्नॉलॉजी  को  स्वास्थ्य  तथा  कृषि  मंत्रालयों  द्वारा  स्वीकृति  नहीं  दी  गई  है  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलैक्ट्रोनिक्स  मंत्री  तथा  अंतरिक्ष  मंत्री  इंदिरा
 :

 विकिरण  के  जो  तरीके  frat  गए  हैं  वे  भंडार  में  रखे  तथा  प्याज को  अंकुरित

 होने  से  रोकने  तथा  उन्हें  खराब  होने  से  भंडार  में  रखे  गेहूं  को  कीड़ा  लगने  से  बचाने

 तथा  नष्ट
 न

 होने  देने  तथा  समुद्र  से  प्राप्त  होने  वाली  बिल  पोस्ट  एवं

 माकरेल  जैसे  खाद्य  पदार्थों  के  परिरक्षण  से  सम्बन्धित  है  ।
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 इन  कार्यों  के  लिए  विकिरण
 के  इन  तरीकों

 को  व्यावसायिक  स्तर  पर  प्रयोग  में  लाना

 स्वास्थ्य  मंत्रालय  की  स्वीकृति  पर  निर्भर  करेगा  |

 विकिरण के  प्रयोग  को  स्वीकृति  देने का  प्रश्न  विचाराधीन है

 बड़े  उद्योगपतियों  को  चम  उद्योग  को  लाइसेंस देने  से  छोटे  कारखानों  पर  बरा  प्रभाव

 6339.  श्री  एम०  क़यामत  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :--

 क्या  बड़े  उद्योगपतियों  को  बड़े  चम  उद्योग  के  लिए  दिए  गए  लाइसेंसों  से  दस  क्षेत्र  के

 छोटे  कारखानों पर  बरा  प्रभाव  पड़ा  और

 यदि  at,  तो  छोटे  कारखानों  की  सहायता  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी  ०
 और  .

 चमड़ा  उद्योग  के  किसी  भी  बड़े  औद्योगिक  संस्थान  को  कोई  लाइसेंस  नहीं  दिया  गया

 चमड़ा  उद्योग  उन  उद्योगों  की  सूची  में  शामिल  नहीं  है  जिनमें  बड़े  प्रौद्योगिक संस्थान  व

 य  meat  हारा  समाता  यप  से  कार्य  wel  हॉ  जाला  की  जाती  है  ।  fae  भी  oat

 प्रस्तावों  पर  विचार  किया  जा  सकता  है  बशर्तें  कि  उत्पादन  मुख्य  रूप  से  निर्यात  के  लिए  at

 हाल  ही  में  मै०  टाटा  एक्सपो र्ट्स  लिमिटेड  को  उद्योग  तथा  अधिनियम  के

 अधीन  मध्य  प्रदेश  राज्य  के  देवास  नामक  स्थान  पर  135.9  लाख  वग  फट  तेयार  चमड़ा

 तथा  1,  20,000  चमड़े  के  परिधान  प्रतिवर्ष  बनाने  के  लिए  एक  नया  उपक्रम  लगाने  के  लिए

 लाइसेंस  दिया  गया  है  ।  लाइसेंस  इस  पर  दिया  गया  है  कि  तैयार  चमड़े  का  60  प्रतिशत

 तथा  चमड़े  के  परिधानों  का  75  प्रतिशत  निर्यात  किया  जाएगा  ।  फिर  भी  सरकार  को  प्राप्त  सुचना

 के  मैसर्स  टाटा  एक्सपोर्ट  लि०  का  टाटा  कम्पनियों  के  समूह  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 एकाधिकार  एवं  निबंधित  व्यापार  व्यवहार  1969  की  धारा  25  के  श्रन्तगंत  इसका

 पंजीकरण कराना  आवश्यक  नहीं  है  ।

 aff  उत्पादन  ह  परिशोधन  सालों  पर  आधारित  है  इसलिए  ०  टाटा  एक्सपोर्ट  को

 ated  कच्चे  माल  कुछ  विद्यमान  कारखानों  से  प्राप्त  करना  होगा  इसलिए  मैसेज  टाटा

 नोट्स  की  इस  योजना  का  वर्तमान  फैक्टरियों  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ने  की  संभावना  नहीं  है  ।

 इसके  विपरीत  वे  लघ  कारखाने  को  परिसज्जित  माल  बनाने  के  कारखाने  लगाने  की  स्थिति  में

 नहीं  है  ।  जिसके  लिए  अपेक्षाकृत  अधिक  पूंजी  निवेश  की  आवश्यकता  पड़ती  है  उन्हें  झपने

 उत्पादों  के  लिए  अतिरिक्त  निकास  मिलने  की  सम्भावना  है  |

 ae  Il  के  स्टनोग्राफरों  को  पदोन्नति

 6340.  श्री  भोगेन्द्र झा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सचिवालय  स्टेनोग्राफर  सेवा  के  अनेक  स्टेनोग्राफर ों को  पदोन्नति

 he’ a
 के

 more
 अभी

 तक  पदोन्नत  नहीं  किया  गया  है
 शर  न

 हीं  उन
 की  कोई

 वरिष्ट ता सूची

 तैयार
 की

 गई  है  कौर  यदि
 तो

 इसके  क्या  कारण  हैं  कौर  इस  बारे  में  सरकार  की

 क्या  प्रतिक्रिया  कौर

 क्या  कुछ  मंत्रालयों
 के

 कुछ  कनिष्ठ  स्टेनोग्राफर ों
 को

 पदोन्नत  किया  गया  है
 शौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ?
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 a
 उत्तर

 ap

 गह  मंत्रालय  तथा  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  )  जी  नहीं  ह
 केन्द्रीय  सचिवालय  आशुलिपिक  सेवा  के  से  में  पदोन्नति के  कोटे  में  सभी  रिक्तियों

 में  पदोन्नतियों  कर  ली  गई  हैं  ।  ये  पदोन्नतियों  इस  प्रयोजन  के  लिए  तैयार  की  गई  वरिष्ठता  सूचियों

 के  आधार पर  की  गई  हैं  ।

 केन्द्रीय  सचिवालय  शझ्राशुलिपिक सेवा  को  वर्ष  1962  में  विकेन्द्रीकरण किया  गया  था  ।

 उक्त  सेवा  के  प्रेडो  का  गठन  भी  दिनांक  1-8-1969  से  विकेन्द्रीकरण  के  आधार  पर  किया

 गया  था  ।  इस  सेवा  के  से  में  पदोन्नतियों  संव गंवार  की  जाती  किन्तु  शर्ते

 यह  है  कि  इन्हें  वरिष्ठता  की  रैंज  के  भीतर  विनियमित  feat  जाता  जैसा  कि  कार्मिक शौर

 प्रशासनिक  सुधार  विभाग  द्वारा  इस  प्रयोजन  के  लिए  समस्त  सचिवालय  के  आधार  पर  निर्धारित  किया  गया

 संवर्ग वार  पदोन्नतियों किये  जाने  ऐसा  भी  हुआ  है  कि  कुछ  स्टेनोग्राफर

 जो  समस्त  सचिवालय  आधार  पर  कनिष्ठ  किन्तु  ऐसे  wear  संवर्गों  में  भ्र पने  से  वरिष्ठ

 स्टेनोग्राफर ों  से  पहले  ही  पदोन्नत  हो  गए  जिनमें  उक्त  सेवा  के  में  पदोन्नति के  लिए

 रिक्तियां  उपलब्ध  नहीं  थी ं।

 मिथिला  के  लिये  स्टूडियो और  ट्रांसमीटर  की  इमारतों  के  पुरा  होने  की  समय-सीमा

 6341.  श्री  भोगेन्द्र झा  :  सुचना  और प्रसारण मंत्री  13  1974 के  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  2911  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 झ्राकाशवाणी  के  मिथिला  स्थित  स्टुडियो  तथा  ट्रांसमिटर  स्टेशन  की  इमारत  के

 पूरा  होने  के  लिये  क्या  समय  सीमा  निर्धारित  की  गई  है

 उपकरण  की  क्षमता  क्या  इसे  किस  देश  से  आयात  किया  जा  रहा  है  यह

 कब  तक  लगा  दिया  कौर

 क्या  इस  ट्रांसमिटर  की  क्षमता  इतनी  है  कि  यह  भारत  प्रौढ़  नेपाल  के
 मैथिली

 भाषी  समूचे  क्षेत्र  थें  सुना  जा  सके
 ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  धमंवीर  :  दरभंगा  केन्द्र

 के  लिये  स्टूडियो  at  ट्रांसमिटर  भवनो ंके  इस  साल  के  मध्य  तक  तैयार  हो  जाने की

 उम्मीद  है  ।

 ट्रांसमिटर  dad  भारत  बंगलौर  द्वारा  मुहैया  की  गई  देशी  निर्माण

 की  एक  मध्यम  शक्ति  की  यूनिट  है  ।

 ट्रांसमिटर  वैशाली  झर  सीतामढ़ी

 जिलों  के  मैथिली  भाषी  क्षेत्रों  को  कबर  करेगा  ।  मैथिली  भाषी  लोगों  की  अधिकांश  संख्या

 इन  जिलों में

 नेपाल
 के  लिए

 कार्यक्रम  विदेश  सेवाओं  के  अंतगर्त  ज  हैं  शौर  इनका  आयोजन

 कलकत्ता  कौर  दिल्‍ली  के  ट्रांसमीटरों  द्वारा  किया  जाता है  ।
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 चौथी  योजन  न्याय श  अक्षय उड़ीसा  उद्योगों  कौ  स्थापना  संबधी  इक

 6342.  ory च्म्य्ा  डी०  के०  पंडा  .  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  चौथी  योजना  में  उद्योगों  की  स्थापना  का  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  विशेष  रूप  से  उड़ीसा  के  संबंध

 आद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  एम०  बी०  रक  आर

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  मसौदे  के  पृष्ठ  156  से  159  उद्योग  भर
 ~

 खनिज  अध्याय  के  अनुबन्ध-पुतता  में  हुएਂ  उद्योगों  की  क्षमता  कौर  उत्पादन  के  लक्ष्य

 1973-74  की  शझनमानित  उपलब्धियों  के  बारे  में  बताया  गया  है  ।  विभिन्न  उद्योगों के  लिए

 लक्ष्य  संपूर्ण  देश  के  लिये  नियत  किये  जाते  हैं  न  कि  राज्य-वार  ।

 Extraction  of  a  Dead  Body  Stuck  up  in  Pontoon  Bridge  of  Yamuna  river  Delhi

 6343.  Shri  Chandulal  Chandrakar  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  10  state

 (8)  whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  a  ccmplaint  rerorted  in  a  Icca}

 Hindi  Daily  dated  the  17th  March,  1974  to  the  effect  that  a  dead-body  stuck  up  in  the  Fcniccn

 bridge  of  Yamuna  River  since  22nd  March,  1974  could  not  be  extracted  because  of  the  disp  ute

 over  the  (Jurisdiction;

 (b)  if  so  the  full  facts  of  the  incident  and

 (c)  the  reasons  for  the  delay  in  such  cases?

 TheDeputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  H.  Mohsin)  :  (a)  and  (b)  Yes,
 Sri  On  22nd  February,  1974  at  about  3  P.M.,  S.H.O.  Daryaganj  infoimed  the  police  contrcl
 room  thata  dead  body  was  resting  on  the  ropes  of  the  pontoon  b:idge  A  ard  a
 constable  rom  police  station  Kotwali  rushed  to  the  spot  and  found  the  dead  bedy  of  a  male

 resting  cn  the  anchor  rope.  The  depth  of  the  water  at  this  spot  was  about  20  10  25  feet  ard  the
 current  was  fast  and  no  boat  was  available  to  recover  the  body.  The  constable  was  left  at  the  spot
 andjthe  sub-inspector  proceedcd  to  the  A.G.C.R.  bridge  about  2  Km.  away  where  11  1¢E1ESt
 boat  was  available.  It  took  some  time  to  trace  the  boatman  and  in  the  mean  while  the  bcdy  floated
 away.  S.H.O,  Kotwali  also  rushed  to  the  spot  but  despite  the  best  ६015  of  the  police,  the  tcdy
 could  not  be  traced

 (८)  There  was  no  avoidable  delay

 Distribution  of  Fake  Degrees  by  a  Bogus  Institution

 6344.  Shri  Chandulal  Chandrakar  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  te  pleased  to  state

 (a)  whether  Government’s  attention  has  been  drawn  towards  press  repcits  regarding
 certain  bogus  companies;

 (0)  whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  the  complaints  regeidirg  Cistrity:
 tion  of  fake  degrees  by  a  bogus  institution,  as  reported  in  a  Iccal  Hirdi  dai  dated  the  1211  March
 1974;  and

 c)  the  steps  being  taken  by  Government  to  root  out  the  evil?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Howe  Affairs  (Shri  F.H.  Meksin)  (४)  to  Tle
 Press  report  referred  to  in  the  question  relates  to  a  letter  wriffen  to  the  Editcr  ty  ore  5111  Parish

 He  has Kumar  Bhatia  of  Nathdwara  (Rajasthan).  tlds  stated  that  ke  was  infcimrcd  by  an  instituticn
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 that  they  wanted  to  confer  upon  him  a  degree  of  ‘Sahitya  Shastri’  if  he  pays  Rs.  11/-  by  money
 order  to  the  institution.  But  the  name  of  the  institution  and  its  Iccaticn  Fas  rot  beer  mcraicned.
 In  view  of  this,  it  is  not  possible  to  take  any  action  against  the  alleged  bogus  institution.

 ट्यूब  और  अन्य  कल  पुर्जों  के  आवंटन  के  लिये  महाराष्ट्र  राज्य

 सड़क  परिवहन  कर्मचारी  संघ  की  ओर  से  ज्ञापन

 6345.  अण्णा  साहिब  गोट खि ड़ े:  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  राज्य  स्नक  परिवहन  निगम  के  ट्यूबों  तथा  अन्य

 पुर्जों  के  आवंटन के  बारे मं  महाराष्ट  राज्य  सड़क  परिवहन  कम  चारी  संघ  की  ओर से

 कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ

 यदि हां  तो  उसकी  मुख्य  बातें  और

 उस
 पर  सरकार की  क्या  प्रतिक्रिया  है

 ?

 alates  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  बी०

 ~
 से  भारत  सरकार  के  विभिन्न  प्राधिकरणों की  महाराष्ट्र  राज्य  सड़क  परिवहन

 मजदूर  संघ  के  ज्ञापन  की  प्रतियां  प्राप्त  हो  गई  हैं  ।  ज्ञापन  में  लिखी  गई  मुख्य  बातें  निम्नलिखित  हैं
 :--

 (1)  राष्ट्रीयकृत  सड़क  परिवहन  अर्थात  राज्य  परिवहन  निगम  के  सम्बन्ध  में  यात्री  परिवहन
 की  जिम्मेदारी केवल  निगमों  पर

 (2)  अपनी  जिम्मेदारी  को  संतोषजनक  रूप  से  तथा  उपभोक्ताओं  की  संतुष्टि  के  अनुरूप  निभाने

 के  लिए  उन्हें  पर्याप्त  संख्या  में  तथा  ट्यूब  कमानी  बैटरी  तथा  आवश्यक

 फालतू  पुर्जों  की  झ्रावश्यकता है  ;  तथा

 (3)  उत्पादकों  द्वारा  निगमों  को  सीधे  चेसिस  तथा  उपर्युक्त  wer  आवश्यकताओं  की  सप्लाई

 उनकी  श्रपेक्षाश्रों  के  कोटा  के  झाधार  पर  की  जानी  चाहिए
 ।  कोटा  तथा  मूल्यों

 का  निर्धारण  केन्द्र  सरकार  द्वारा  किया  जाए  |

 जहां  तक  टायर  कौर  ट्यूबों  के  वितरण  का  प्रशन  है  राज्य  परिवहन  उपक्रम  तथा  10  या  10  से

 वाहनों  के  समूह  के  सभी  मालिक  सीधे  उत्पादक  से  टायर
 व

 ट्यूब
 की

 सप्लाई  प्राप्त  करने  के  पात्र

 टायर  प्रौढ़  ट्यूब  के  मूल्य  सरकार  के  अनौपचारिक  नियंत्रण  में  जाते  हैं  जबकि  कुछ  प्रकार  के  टायर

 तथा  ट्रकों  के  टायर
 व

 ट्रैक्टरों  के  पिछले  टायर  तथा  ट्यूब  तथा  सड़कों  पर  प्रयुक्त
 न

 होने  वाले

 सांविधिक  नियंत्रण
 के  अधीन  है  कमानियों

 शादी
 के

 वितरण
 के

 सम्बन्ध

 में  निस्सन्देह  रूप  से  संबंधित  प्राधिकरण  इस  संबंध  में  उपर्युक्त  कार्रवाई  करेंगे  ।

 बिजली  की  मजदूरों  की  हड़ताल  शादी  के  परिणाम  स्वरूप  उत्पादन  में  कमी  के  कारण

 देश  में  टायरों  की  उपलक्ष्य  मांग  की  तुलना  में  कम  हो  गई  है  ।

 सम् भरण  की  इस  कठिन  स्थिति  पर  काबू  पाने  के  लिए  उत्पादन  को  अधिकतम  करने  के  लिए  उद्योग

 को
 अतिरिक्त

 पारियों  में  तथा  छुट्टियों  wie  रविवारों  को  काम  करने  को  कहा  गया  है
 |
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 pe

 आटोमेटिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  खलना

 6346.  ay  अण्णा  साहिब  गोटखिडे  क्या  संचार  मंडली  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1971-72,  1972-73  तथा  1973-74
 में  विभिन्न  शहरों

 कितने-कितने  आटोमैटिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोले  गए  ,

 वर्ष  1973-74  के  wa  तक  ऐसे  टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  सर्किलवार  संख्या  कितनी-कितनी

 हो  जायेगी  ?

 संचार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  ०  शेर
 :  और  वर्ष  1971-72,  1972-73

 शौर  वर्ष  1973-74  (30-9-73  से  संबंधित  जानकारी  संलग्न  विवरण  पत्न  में  दे  दी  गई  है  ।

 वर्ष  1973-74 को  बाकी  अवधि  के  ग्रीम  प्रांकड़े  अभी  उपलब्ध नहीं  हैं  ।

 विवरण

 cre  एएल  आयए  a  व  et ee ee

 निम्नलिखित  अवधि  के  दौरान  खोले  30-973  को

 आटोमैटिक

 जिले का  नाम  सख्या  एक्सचेंजों  की

 कुल  संख्या

 तय तात
 -+(30-9-73

 1971-72  1972-73  1973-74
 yy  Ye  ph pe  tn  ny  ee  yes  SP  एएए  गागएतल्‍ल्‍एऋल्‍श  शाट

 सकल

 आन्ध्र  प्रदेश  23  24  489

 बिहार  13  213

 गुजरात  18  241

 जम्म  प्यार  काश्मीर  44

 14  16  234

 मध्य  प्रदेश  14  19  23

 30  24  11  350

 15  10  258

 14  136 उत्तर र्व

 10  उडीसा  14  81

 11  15  18  186

 12  राजस्थान  138  120

 13  तमिल  नाड़  38  24  391

 14  उत्तर  प्रदेश  10  254

 15  पश्चिम  बंगाल  9
 124
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 विवरण--जारी

 ee  SY  ES  SER  SS  SS  ER  py  SR  SE  rs  UN  ras  EPS  NE  SN  ES  का

 30-973 निम्नलिखित
 अवधि  के

 दौरान  खोले  गये

 आटोमैटिक  एक्सचेंजों  की  संख्या
 se

 को  भ्राटोमटिक

 सकील  जिले का  नाम  िए एएए  निल  एक्सचेंजों

 1971-72  1972-73  1973-74  की  कुल

 30-9-73

 तक )
 वि  य  ि  ि

 प्रहमदाबाद
 ा

 नन  बाण  25

 कलकत्ता  25

 ह  ला

 दिल्ली

 ः

 26

 हैदराबाद  वना  11

 जयपुर

 अन 10

 1?  16

 12

 13

 14.  पूना
 नन  बन

 मगवा  नक  ए  अक  का  कम  ह  pe nn en  eae

 रोजगार  कार्यालयों  में  पंजीकृत  शिक्षित  बेरोजगारों  को  काम  दिलाना

 6347.  श्री  श्याम  सुन्दर  महापात्र  :
 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  रोजगार  कार्यालय में  1973  तक  पंजीकृत  सभी  शिक्षित  बेरोजगारों  को

 अगले
 2

 वर्षों  में  रोजगार  दिलाने  के  लिये  सरकार  का  कोई  द्रुत  योजना  लागू  करने  का  विचार

 वर्ष-वार  रोजगार  दिलाने  के  लिये  तैयार  की  गई  योजनायें  की  रूपरेखा  क्या

 क्या  गैर-सरकारी उपक्रमों  को  कोई  निर्देश  जारी  किये गये  हैं  ?

 ह क योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  (  )  से  1973

 तक  रोजगार  कार्यालयों  के  पास  रजिस्टर्ड  सभी  शिक्षित  बेरोजगारों  को  आगामी  दो  वर्षों के  अन्दर

 खपाने  के  लिये  किसी  प्रकार  की  विशेष  त्वरित  स्कीम  आरम्भ  करने  का  भारत  सरकार  का  कोई  विचार
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 नहीं  है  ।  फिर  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  तैयार  करते  समय  शिक्षित  बरोजगारों  सहित  देश  की  समस्त

 रोजगार की  स्थिति  को  योजना  शभ्रायोग  ने  ध्यान  में  रखा  है  ।  श्रात्म-निर्भरता कौर  गरीबी का  उन्मूलन

 योजना के  इन  दो  उद्देश्यों  के  सांकेतिक  wale  के  लिए  विकास  की  आन्तरिक  दृष्टि
 से  संगत

 क्षेत्रीय  प्रणाली  प्रौर  उभरते  हुए  उद्योग  सम्बन्ध  जिससे  समस्त  विकास  की  दर  पांचवीं  योजना

 में  5.  5  छटी  योजना  में  6.0  प्रतिशत  तथा  सातवीं  योजना  के  प्रथम  दो  वर्षों  में  6.  0  प्रतिशत

 प्राप्त  की  जा  किए  गये  हैं  ।  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  का  मुख्य  उद्देश्य  विकास  का  वितरण

 करना  हेलो  इसकी  पूर्ति  के  लिए  रोजगार  एक  शझ्रावश्यक  घटक  है  ।  फिर  यह  मानना  ठीक  नहीं  कि

 रोजगार  सर्जन  की  समस्या  पर  कार्य  योजना  में  परिकल्पित  विकास  की  दर  प्रणाली

 प्रत्येक  क्षेत्र के  कार्यक्रमों  के  रोजगार  तत्व  से  पृथक  विचार  किया  जा  सकता है

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  इस  बात  को  स्वीकार  करती  है  कि  केवल  मजदूरी/वेतन  का

 वर्तमान  बेरोजगारी  की  समस्या  का  पुरी  तरह  समाधान  नहीं  कर  सकते  शर  यथा  सम्भव

 अधिक  स्वरोजगार  के  अवसर  खासकर  लघु  वाणिज्य  व्यापार के

 क्षेत्र  में  सुलभ  करने  के  लिए  मुख्य  रूप  से  प्रयत्न  करने  होंगे  ।

 चौथी  योजना  का  अनुभव  यह  बताता  है  कि  स्व-रोजगार  की  वृद्धि  करने  के  उपायों  में  ये

 कार्य  करने  होंगे
 :

 उपयुक्त  व्यक्तियों  का  पता  लगाना  तथा  उन्हें  प्रोत्साहित

 भ्रपेक्षित  काम  पर  या  wea  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  कौर  सेवायें सुलभ  करने  की

 व्यवस्था  करना  तथा  प्रत्येक  व्यक्ति  के  प्रयत्नों  को  समर्थन  देने  के  लिए  परियोजनाएं तैयार

 बुनियादी  आधार  की  कच्चा  माल  तथा  हाट  व्यवस्था  उपलब्ध  करने  के  लिए

 कारगर  व्यवस्था  करना  wet  में  परन्तु  अंतिम  समुचित  संस्थागत  व्यवस्था यें

 जिनके  कारण  निम्नतम  ores  सरकारी  निधि  लगाने  से  बैंकों  तथा  अन्य  वित्तीय

 संस्थानों  से  अधिकतम  वित्तीय  समर्थन  प्राप्त  किया  जा  सके  ।  ये  उपाय  शिक्षित  बेरोजगारों क

 कार्यक्रम और  चौथी  योजना  अवधि  में  अपनाए  गए  पांच  लाख  रोजगार  कार्यक्रम  के  अंतगर्त

 लघु  उद्यमियों को  जाने  वाली  सहायता  की  स्कीम  में  से  विशेष  रोजगार  कार्यक्रमों  को  दी

 जाने  वाली  बनके  सहायताओं  का  महत्वपूर्ण  भाग  पांचवीं  योजना  प्रगति  के  दौरान  भी  इसी

 प्रकार  के  उपाय  प्रिया  का  प्रस्ताव  यद्यपि  स्व-रोजगार  पर  बल  देने  वाले  रोजगार  प्रोत्साहन

 कार्यक्रम के  कार्यान्वयन  ग्रामोद्योग  तथा  wa  उद्योगों  के  क्षेत्रीय  निष्पादन  को  नया  मोड़

 देने  के  लिए  निम्न  प्रकार  से  कार्रवाई  की  जाएगी

 (i)  उद्यमिता  का  विकास  करना  तथा  उसे  प्रोत्साहित  करना  कौर

 का  समूह  '  उपलब्ध  करना  ताकि  रोजगार  खासकर  स्व-रोजगार  की  अधिकतम

 सुविधाएं  उपलब्ध  की

 (ii)  विभिन्न  छोटे  उद्योगों  में  पहले  से  काम  करने  वाले  लोगों  की  कुशलता  कौर

 करणों
 के  भरपूर  उपयोग के  लिए  सुविधायें  प्रदान

 (11)  इन  उद्योगों  की  उत्पादन  तकनीकों  में  उत्तरोत्तर सुधार  करना  ताकि  उन्हें

 शील  स्तर  पर  लाया  जा  कौर

 (iv)  पिछड़े  क्षेत्रों सहित  श्रद्धा-शहरी  कौर  ग्रामीण  क्षेत्रों क  चुने  हुए  केन्द्रों

 में  इन  उद्योगों को  प्रोत्साहित
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 उड़ीसा  मं  उद्योग

 6348.  श्री  श्याम  सुन्दर  महापात्र  :  नया  औघोगिक  विकास  मंत्री  यह  ॒  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  गत
 तीन  वर्षों  में  उड़ीसा  के  कितने  उद्योगों की  मंजूरी  दी  गई  है  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  एम०  वी०  उड़ीसा  में  उद्योग लग्
 he
 है  ह  |

 के  लिए  वर्ष  1971-73  में  12  औद्योगिक  लाइसेन्स  तथाਂ  23  आशय-पत्न  स्वीकृत  किए  गए

 इन  मे ंसे  2  प्रौद्योगिक  लाइसेंस  तथा  5  आशय-पत्न  पिछड़े  जिलों को  दिए  गए  ।  ये  धा तुर कामिक

 दूर  संचार  प्रौद्योगिक  रसायन  के  अतिरिक्त ),  कागज

 उत्पाद  सहित  कागज  लुगदी  खमीर  खाद्य  परिशोधन  चीनी-मिट्टी  उद्योग

 जिप्सम  उत्पाद  इत्यादि  के  बारे  में  हैं  ।  प्रौद्योगिक  लाइसेन्स/श्राशयपत्नों  के
 सम्बन्ध  में  जिलेवार

 wes नहीं  रखे  जाते  1

 बिहार  तथा  गुजरात  के  विद्यार्थी  झगड़ों  में  सी०  आई०  To  का  हाथ

 6349.  शी  श्याम  सुन्दर  महापात्र
 :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  गुजरात  कौर  बिहार  के  विद्यार्थी  झगड़ों के  पीछे  कोई  सी०  भाई  To

 योजना  भ्र

 सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 गृह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एफ०  एच०  :  तथा  सरकार
 के  पास  बिहार

 तथा  गुजरात  में  विद्यार्थी  झगड़ों  के  पीछे  ato  भाई go  की
 योजना

 के  बारे  में

 सूचना  नहीं  है  ।  ऐसे  मामलों  के  संबंध  में  कड़ी  सतकंता  बरती  जाती  है  ।

 इलेक्ट्रोनिक्स  के  म  रोजगार

 6350.  श्री  श्याम  सुन्दर  महापात्र  :  नया  इलेदट्र.निव्स  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  विश्वविद्यालयों  से  इलैक्ट्रोनिक्स  में  डिग्री  लेकर  निकलने  वाले  छात्रों  के  लिये

 भारत  में  रोजगार  के  पर्याप्त  wage

 विदेशों  में  रोजगार  पाने  के  लिये  कितने  छात्र  भारत  से  चले  गये  हैं
 ?

 प्रधान  परमा णु  उर्जा  निवास  मंत्री  तथा  अंतरिक्ष  मंत्री  इंदिरा  गांधी )
 :

 श्रीमान  ।

 इलैक्ट्रोनिक्स  शर  संचार  इंजीनियरी  के  बहुत  से  स्नातक  उच्च  प्रशिक्षण  के  लिए  विदेश

 जातें  हैँ  ताकि  उच्च  पदों  को  अधिक  शीघ्रता  से  प्राप्त  करने  के  लिए  वे  भारत  वापस  सकें  ।

 इलेक्ट्रोनिक्स  कौर
 संचार  इंजीनियरी  क्षेत्रों  के  जो  व्यक्ति  प्रशिक्षण/कार्य हेतु

 विदेश  गये  त्
 @>

 उनकी  संख्या  से  संबद्ध  ais  वैज्ञानिक  एवं  औद्योगिक  च्  परिषद  एस०  भाई

 में  वैज्ञानिक  एवं  प्रौद्योगिक  कार्मिक  विभाग  के  प्रौद्योगिक  जनशक्ति  बुलेटिन

 1973)  में  उपलब्ध  हैं  ।  इसके  अनुसार  वैज्ञानिक  एवं  प्रौद्योगिक  कर्मकों  की  राष्ट्रीय  पंजी  के
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 में  भारतीय  खण्ड  के  अंतर्गत  यथा  1-1-1973  को  173  व्यक्तियों  का  इलेक्ट्रोनिक्स

 में  तथा  134  व्यक्तियों  का  संचार  इंजीनियरी  में  पंजीयन  gar  ।  इसी  ae  में  यह  भी  सुचित

 किया गया  है  कि  इनमें  से  72  इलेक्ट्रोनिक  इंजीनियरों  ak  54  संचार  इंजीनियरों  ने  1972

 के  अंत  तक  भारत  वापस  कराने  की  सूचना  दी  है  |

 Exp  andi  ure  on  B.S.F.  and  C.R.P.  whose  services  were  requisitioned  for  Elections  in  U.P.  and  Manipur

 6351.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  the  total  number  of  officers  and  jawans  of  the  Border  Security  Force  and  the  Central

 Reserve  Police  whose  services  were  requisitioned  for  the  elections  in  Uttar  Pradesh  and  Manipur
 and

 (b)  the  expenditure  incurred  on  this  account?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.H.  Mohsin)  ;  (a)  The  requi-
 stte  information  is  as  follows

 officers  and  10,863  jawans.

 officers  and  4,163  jawans.

 (b)  The  approximate  expenditure  on  this  account  works  out  to  be  as  follows

 19,50,173/-
 24,29,815/-

 Seizure  of  Foreign  Made  Revolvers  and  Cartridges  in  New  Delhi

 6352.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  foreign  made  revolvers  and  live  cartridges  were  seized  from  some  personsia
 New  Delhi  in  January,  1974;  and

 (b)  if  so,  the  number  of  persons  against  whom  action  has  been  taken  by  Government  in
 this  regard?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.H.  Mohsin)  :  (a)  and  (b)  Yes,
 Sir,  On  11th  January,  1974  one  foreign  made  pistol  and  10  cartridges  were  recovered  from  a  per-
 son  who  was  arrested  for  their  possession  without  a  licence.  A  case  was  registered  in  the  Police
 Station  Parliament  Street  which  is  under  investigation.

 On  23rd  January,  1974  one  foreign  made  revolver  and  10  cartridges  were  taken  into  posses

 sion  by  police  station  Parliament  Street  as  unclaimed  property.  Subsequently  they  were  restored
 to  the  owner  under  orders  of  the  court,

 अधिकारियों  द्वारा  विविधीकरण  के  उपबन्धों  का  उत्लंघन

 6353  श्री  तक  एस०  चावड़ा  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  26  प्रतिशत  से  अधिक  वाली  विदेशी  फर्मों  को  विविधीकरण  के

 अन्तर्गत  यहां  तक  कि  1970  में  तथा  उसके  बाद  भी  कतिपय  वबस्तग्रों भ्  के  निर्माण  की  अनुमति
 दी  गयी

 यदि  तो  उन  कम्पनियों  के  नाम  क्या  निर्माण  की  जाने  वाली  वस्त्रों  के

 नाम  क्या  कौन  से  कच्चे  माल  का  अरयात  किया  गया  अधिष्ठापित  पूंजीगत  सामान

 आदि  का  ब्यौरा क्या  कौर

 क्या
 सम्बन्धित

 अधिकारियों  ने  कतिपय  कम्पनियों  को  लाभ  पहुंचाने  हेतु  विविध

 करण  के  उपबन्धों  का  अर्थ  लगाया  हैं  शौर  यदि  तो  उसके  कपा  कारण  हैं  ?
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 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०  :

 26  प्रतिशत  से  भ्रमित  बिदेशी  इक्विटी  वाली  फर्मों  को  मुक्त  विविधीकरण  करने  की  कोई

 विशेष  सुविधाएं  नहीं
 दी

 गईं  हैं
 ।

 विदेशी  बहुलांश  वाली  फर्मों  ate  बड़े  गृहों  को  उपलब्ध
 मुक्त  विविधीकरण  करने  की  सुविधाएं  1970  में  वापस  ले  ली  गई  जबकि  सरकार  ने
 इन  सभी  फर्मों  की  गतिविधियों  को  लाइसेंस  उपबन्धों के  भ्रन्तगंत  लिया  था  ।  मुक्त  विविधीकरण

 पर  सरकार  की  वर्तमान  नीति  को  श्रधिसूचना  सं
 ०  का ०  श्री  98  भाई  डी०  कार  To  29-

 बी  ०|/73/1 दिनांक 16 फरवरी दिनांक  16  1973  द्वारा  घोषित  किया  गया  था  सदन  के  पुस्तकालय  में

 उपलब्ध  जिसके  are  एकाधिकार  तथा  प्रतिबन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रिया  अधिनियम  के

 wea  जानेवाली  फर्मों  श्र  विदेशी  बहुलांश  वाली  फर्मों  के  अलावा  औद्योगिक  उपक्रमों  को

 मुक्त  विविधीकरण  करने  की  सुविधा  अनुमत  है  |

 और  प्रश्न ही  नहीं  उठते  ।

 गह  मंत्रालय  के  पश्चिम  बंगाल  संबंधी  का  दिल्‍ली  म॑  कार्यकरण

 6354.  श्री  सरोज  मुखर्जी  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पश्चिम  बंगाल  राज्य  के  कार्य  वहां  के  प्रशासक  तथा  वहां  की  कानन  झ्र

 व्यवस्था  की  स्थिति  की  देखभाल  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  गह  मंत्रालय  से  सम्बद्ध  पश्चिम  बंगाल

 सम्बंधी  दिल्‍ली  में  प्रभी  भी  कार्य  कर  रहा

 क

 ना पड़ता है ? क) और (ख गृह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  )  और  यद्यपि  पहले  बनाये  गये

 पश्चिम  बंगाल  एकक  को  समाप्त  कर  दिया  गया  है  ब  गह  मंत्रालय पश्चिम  बंगाल  की

 समस्याओं  के  लिए  लगाता  र  सम्पर्क  बनाये  हुए  हैं  र  इस  काय  के  लिए  विशिष्ट  रूप  से  नियुक्त

 किए  गये  कर्मचारियों  के  लिए  1973-74  में  केवल  6539.05  रुपये  व्यय  किए

 पश्चिम  बंगाल  में  केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  की  तैनाती

 6355.  श्री  सरोज  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 कानून  श्र  सुरक्षा  बनाये  रखने  में  राज्य  सरकार  की  सहायता  के  लिये  पश्चिम

 बंगाल  में  प्रभी  भी  कुल  कितने  केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  के  aaa  सार

 गत
 दो

 वर्षों  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  इस  केन्द्रीय  बल  के  रखरखाव  तथा

 पश्चिम  बंगाल  के  लिये  उनकी  सेवायें  पाने  पर  कितनी  धनराशि  व्यय  की  है
 ?

 गृह  मंत्रालय  म  उप  मंत्री  एफ०  एच०  इस  समय  केन्द्रीय  रिज

 पुलिस  की  30  कम्पनियां  विधि  कौर  व्यवस्था  बनाये  रखने  के  लिये  पश्चिम  बंगाल में  राज्य

 सरकार  के  नियंत्रण  में  तैनात  की  गई

 गत  दो  वर्षों  में  उन्हें  दी  गयी  केन्द्रीय  र wa  पुलिस  की  टुकड़ियों  के  व्यय  के

 वास्त  राज्य  सरकार  ने  अब  तक  कोई  भुगतान  नहीं  किया  है  ।
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 क गा

 कलकत्ता  तथा  अन्य  नगरों  में  सोधे  डायल  घुमा  कर  टेलीफोन  करने  की  सुविधा

 6356.  श्री  सरोज  मुखर्जी
 :

 क्या  संचार  मंत्री  तथा  कलकत्ता  के  बीच  सीधे

 डायल  घुमा  कर  टलीफीन  करने  की  सुविधा  के  बारे  में  27  ard,  1974  के  अतारांकित प्रश्न

 संख्या  4796  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कलकत्ता  नगर  के  औद्योगिक  एवं  वाणिज्यिक  महत्व  को  देखते  हुए  कलकत्ता

 अन्य  नगरों  के  बीच  सीधे  डायल  घुमा  कर  टेलीफोन  करने  की  सुविधा  उपलब्ध  न  करने  के  क्या

 सरकार  का  विचार  कलकत्ता  को  सीधे  डायल  घुमाकर  टेलीफोन  करने  की

 से  बाहर  रखने  सम्बन्धी  भेद  भाव  समाप्त  करने  कौर  भारतीय  अ्रथेव्यवस्था  के

 विकास  के  हित  में  कलकत्ता  के  औद्योगिक  तथा  वाणिज्यिक  विस्तार  को  बढ़ावा  देने  के  लिए

 सीधे  डायल  घुमा  कर  टेलीफोन  करने  की  व्यवस्था  करने  का  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (Mo  शेर  fag):  उपभोक्ता  ट्रंक  डार्लिंग  सुविधा  चालू

 करने  के  लिए  कलकत्ता  टेलीफोन  प्रणाली  तकनीकी  दृष्टि  से  उपयुक्त  नहीं थी  ।  इसके  लिए  उपस्कर

 में  काफी  फेर  बदल  करने  थे  ये  फेरबदल  तेजी  से  नहीं  किए  जा  सके  क्योंकि  यह  काम

 चालू  उपस्कर पर  जाना  था  जिस  पर  भारी  यातायात  का  दबाव  पहले से  ही  था
 ।

 यदि  ag  काम  तेजी  से  किया  जाता  तो  जिस  अवधि  के  दौरान  ae  काम  उस  में

 स्थानीय  प्रणाली  में  चिन्ताजनक  गिरावट  श्री  जोकि  वांछनीय  नहीं  थी  ।  श्री  फेर-बदल  का

 काम  पूरा  हो  गया  है  ।

 कलकत्ता  के  ट्रंक  आटोमेटिक  एक्सचेंज  के  जरिए  कलकत्ता  से  उपभोक्ता  ट्रंक  डार्लिंग

 सेवा  चालू  करने  की  योजना  बनाई  गई  है  ।  कलकत्ते  के  ट्रंक  प्राटोमेटिक  एक्सचेंज  के  वर्ष  1974-75 में

 चालू हो  जाने  की  सम्भावना  जिससे  सबसे  पहले  श्रासनसोल  के  साथ  उपभोक्ता  ट्रंक  डार्लिंग  सेवा

 स्थापित की  जाएगी  ।  वर्ष  1974-75  में  wey  स्थलों  जैसे  कि  कटक  कौर  भुवनेश्वर

 के  लिए  भी  उपभोक्ता  ट्रंक  डार्लिग  सेवा  सुलभ  कर  दी  जाएगी  ।  बम्बई  मद्रास  शादी

 बहारों  के  लिए  यह  सेवा  पांचवीं  योजना-भ्रमरी  के  दौरान  उत्तरोत्तर  दे  दी  जाएगी  |

 संविधान  की  आठवीं  अनुसूची  में  नेपाली  भाषा  को  सम्मिलित  करना

 6357,  श्री  सरोज  मुखर्जी
 :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  उनके  मंत्रालय  को  स्थानीय  भारतीय  मार्क्सवादी  दल  तथा

 सीलिंग  की  गोरखा  लीग  पश्चिम  बंगाल  राज्य  में  नेपाली  भाषा  के

 प्रयोग  तथा  इसे  संविधान  की  आठवीं  प्रनुसूची  में  सम्मिलित  करके  अल्पसंख्यकों  की  इस  भाषा

 का  स्तर  ऊपर  करने  सहित  कुछ  स्वायत्त  अधिकारों  के  बारे  कोई  झापन  मिला

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गृह  मंत्रालय
 में

 उप  मंत्रो  (att  एफ०  एच०  :
 जी  श्रीमान ।

 \
 }  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  प्राप्त  सुचना  के  अनुसार  प्राईमरी  तथा  सेकंडरी  दोनों  स्तरों  पर

 नेपाली  भाषा  माध्यम  से  शिक्षा  देने  के  लिए  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  ।  पश्चिम  बंगाल  राजभाषा

 1961  में  व्यवस्था  है  कि  दार्जिलिंग  जिले  में  कलिम्पोंग  भर  कुर्सियों
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 के  सब-डिवीजनों  में  नेपाली  भाषा  सरकारी  प्रयोजनों  के  लिए  प्रयोग  की  जा  सकती  राज्य

 सरकार  द्वारा  नेपाली  भाषा  को  सरकार  के  विभिन्न  कार्य  क्षेत्रों  में  धीरे-धीरे  लागू  करने  के  प्रयत्न  किये
 जा  रहे  हैं  ।

 राज्य  सरकार  द्वारा  इस  क्षेत्र  का  तेजी  से  विकास  सुनिश्चित  करने  के  लिए  aaa  विशेष

 उपाय  प्रारम्भ  किये  गये  हैं  ।  पहाड़ी  क्षेत्रों  की  विशेष  श्रावश्यकताश्रों  पर  राज्य  सरकार  को

 सलाह  देने  के  लिए  दार्जिलिंग  पहाड़ी  क्षेत्र  सलाहकार  समिति  नामक  एक  सलाहकार  समिति

 गठित  की  गई  है  ताकि  विकास  की  गति  तेज  की  जा  सके  ।  राज्य  सरकार के  एक  वरिष्ठ

 कैबिनेट  मंत्री  को  जो  इस  समिति  के  अध्यक्ष  हैं  विकास  परियोजनाश्रों  के  कार्यान्वयन के  संबंध

 में  विभिन्न  विभागों  की  गतिविधियों  में  समन्वय  करने  का  ard  सौंपा  गया  है  ।  इस  क्षेत्र  के

 लिए  निर्धारित  की  गई  विशिष्ट  धन  राशि  के  प्रबंध  के  लिए  राज्य  सरकार  के  योजना  तथा

 समन्वय  विभाग  में  एक  अलग  पहाड़ी  क्षेत्र  सचिवालय  स्थापित  किया  गया  है  ।  पहाड़ी  क्षेत्रों

 के  विकास  के  लिए  एक  व्यापक  उप-योजना  भी  तैयार की  जा  रही  इस  प्रकार  इस  क्षेत्र  का

 बहुमुखी  विकास  करने  के  लिए  विभिन्न  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ।

 राज्यों  में  योजना  बोर्ड

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  राज्य  योजना  बोर्ड  स्थापित  किए  हैं  ;

 राज्यवार  राज्य  योजना  बोर्डों  के  सदस्यों  के  नाम  क्या  झ्र

 राज्यों  की  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजनाएं  तैया  र  करने  के  लिए  इन  योजना  बोर्डों  ने  क्या  योगदान

 दिया है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  मारिया )  :  और  उपलब्ध  सुचना

 के  मणिपुर  को  छोड़  कर  बाकी  सभी  राज्यों  में
 राज्य  योजना  बोडँ/श्रायोग  स्थापित  किए

 जा  चुके हैं  ।  बोर्डों/श्रायोगों  के  गठन  को  दर्शाते  हुए  एक  विवरण  संलग्न  में

 रखा  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  6675/74]  जम्मू  तथा  कश्मीर  से  राज्य  योजना  बोर्ड

 के  गठन  का  प्रभी  प्राप्त  होना  है  ।

 योजना  की  तैयारी  के  बारे  में  राज्यों  को  सलाह  देकर  तथा  समस्त  सामाजिक-ग्राथधिक

 स्थिति  के  विश्लेषण  में  योजना  तथा  अन्य  विभागों  के  साथ  कार्यवाही  समस्त
 राय

 fata  का  निश्चय
 क्षेत्रीय  प्राथमिकताओं  का

 निर्धारण  समस्याओं  का  पता  लगा  कर  कौर  विभिन्न

 धा जनक  क्षेत्रों  तथा  जनता  के  वर्गों  के  लिए  कार्यक्रम  तैयार  कर  राज्य  योजना  बोर्डों  ने  सामान्यतया-योग

 दान  दिया  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  सुन्दर  वन  और  झारग्राम  का  विकास

 6359-  श्री  एस०  एन०  सिंह  देव  :  कया  योजना  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  राज्य  के  सुन्दर  वन  तथा  झारग्राम  क्षेत्रों  के

 विकास  के  लिए  किये  गये  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें क्या  हैं  ;
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 भोगो
 aren  में  au

 दोनों  के
 विशाल

 गर
 yer  णा  सास  छि  झर

 इन  क्षेत्रों  के  विकास  के  सम्बन्ध  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  योजना

 प्रति  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  मारिया )  से  राज्य  के  दारजिलिंग

 सुन्दरवन  झारग्राम  क्षेत्रों के  विकास  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  तेयार  किए  गय

 प्रस्तावों  की  प्रमख  बातें  निम्न  प्रकार  हैं

 दार्जिलिंग:--हाल  ही  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  दार्जिलिंग  जिले  के  पर्वतीय  क्षेत्रों  से  संबंधित

 एक  उप-योजना  भेजी  है  ।  ऐसा  पांचवीं  योजना  में  की  गई  इस  व्यवस्था  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  किया
 गया

 है  कि  पर्वतीय  क्षेत्रों  के  लिए  वहां  की  विशिष्ट  क्षमताओं
 और

 उप-योजना
 प्राथमिकताओं  को  आधार  मान  कर  उप-योजनाएं  बनाई  जानी  चाहिए

 |  इस

 में  सामान्य  रूप  से से  आर्थिक  गतिविधियों  के  लिए  महत्वपूर्ण  परिवहन  तथा  बिजली  सुविधा

 अन्य  सार्वजनिक  सेवाशर्तों  पर  बल  दिया  गया  है  ।  योजना  wea  इस  उप-योजना  पर

 विचार कर  रहा  है  ।

 सुग्दरबनः--पश्चिम  बंगाल  की  पांचवीं  योजना  के  प्रारूप  में  8  करोड़  रुपए  के  परिव्यय  द्वारा

 सुन्दरवन  क्षेत्र  का  तीव्रतर  विकास  करने  का  एक  प्रस्ताव  सम्मिलित
 है  ।  यह  प्रस्ताव  तैयार  करतें  समय

 निम्नलिखित  बातों  को  ध्यान  में  रखा  गया  है

 (1)  निवेश  ऐसे  किया  जाए  कि  उससे  उत्पादन  बढ़ें  जैसे  कि  मत्स्य-उद्योग  तथा

 पशुपालन  उद्योग  तथा  उपज  केन्द्र  विकास  |

 (2)  खेतिहर  भूमि  की  सुरक्षा  के  लिए  तथा  जला वरीय  की  स्थिति  समाप्त  करने

 के  लिए  न्यूनतम  व्यवस्था  ।

 3)  गेर-प्राथमिक  क्षेत्रों  में  रोजगार  सर्जन  ।

 ये  प्रस्ताव  सुन्दरवन  क्षेत्र  के  लिए  तैयार  की  गई  10  वर्षीय  सम्पूर्ण  विकास  योजना  का  ही  एक  प्रण  है  ।

 झारगुरामः--पश्चिम  बंगाल  के  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप  में  झारग्राम  क्षेत्र

 विकास  के  लिए  3  करोड़  रुपए  का  प्रस्ताव  किया  है  ।  इस  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  स्वीकार
 की  गई  होती  यह  है  कि  उत्पादन  मूलक  स्कीमों  में  निवेश  किया  ort  तथा  कृषि  भूमि  की

 देख-रेख  के  लिए  उचित  व्यवस्था  हो  तथा  सड़क  नए  संस्थान  शादी  स्थापित
 करके  रोज़गार  ग्रवस रों  का  सजन  किया  जाए  ।

 पिछड़े  क्षेत्रों के  विकास  को  जिम्मेदारों  राज्य  सरकारों  की  है  उनके

 विकास  के  लिए  अवेक्षित  धत  को  व्यवस्था  राज्य  योजनाकारों के  अन्तर्गत  करनी  होगी  ।  दार्जिलिंग

 को  झिरिया  केंद्रों  सहायता  के  वारे  में  अभी  योजना  art  में  विचार  किया  जा  रहा
 है  |

 चौथी
 योजना  में  इन  क्षेत्रों  के  विकास  पर  धनराशि  खर्च  की  गई  यह

 सुचना  राज्य  सरकार  से  मांगी
 गई

 प्राप्त  हो  जाने  पर  जिसे  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  कर
 दिया  जाएगा  |
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 राज्यों  में  जिला-वार  योजनाएं  बनाना

 6360.  श्री  एस०  एन०  सिंह  देव  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  योजना  आयोग  नें  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  था  कि  जिला-वार

 योजनाएं  तैयार  की  कौर

 यदि  तो  क्या  पश्चिम  बंगाल  राज्य  उन  राज्यों में  से  है  जिन्होंने  अपनी  पांचवीं

 पंचवर्षीय  जिलावार  तैयार  की  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  सोहन  मारिया )  जी  हां

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  आयोजन  समितियां  गठित  किए  जाने  की

 सुनता  fay  है  जिनको  कि  जिला  योजनाएं  तैयार  करने  का  उत्तरदायित्व  सौंपा  गया  है  ।

 इसके  अलावा  पश्चिम  बंगाल  सरकार  et  योजना  wat  द्वारा  जारी  किए  मार्गदर्शी

 सिद्धांतों  के  waar  अपन  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  प्रारूप  के  प्रस्तावों  में  विभाज्य  परियों  तथा

 भौतिक  लक्ष्यों  का  जिलावार  आवंटन  दिया

 चौंकी  पंचवर्षीय  योजना में  आधार  प्रदेश में  रेडियो  स्टेशन  स्थापित  करने  सम्बंधी  लक्ष्य  की  प्राप्त

 6361.  श्री  एम०  एस०  संजीवी  राव  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 कलप  करेंगे  कि

 क्या  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  त्राधघ्न  प्रदेश  में  रेडियो  स्टेशन  स्थापित  करनें  का  लक्ष्य

 प्राप्त  कर  लिया  गया  अर

 यदि  तो  इससे  क्या  कारण

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय में  उप  मंत्री  धर्मवीर  fag)  चौथी  योजना  में

 अ्राश्घ्  प्रदेश  में  जो  wer  ब्रॉडकास्टिंग  परियोजनाओं हैं  वे  इस  प्रकार  ह

 (i)  विशाखापत्तनम  स्थित  टांससिटर  की  शक्ति  में  विधि  परियोजना  के  1975-76

 तक  मुकम्मल  होने  को  संभावना  है  ।

 (i)  स्टुडियो  के  निर्माण  द्वारा  विशाखापत्तनम
 केन्द्र

 का  पूर्ण  केन्द्र  के  रूप  में  उन्नयन

 इस  परियोजना  के  1976-77  तक  मुकम्मल  होने  की  उम्मीद  है  ।

 (iii)  विजयवाड़ा  में
 स्थायी  स्टुडियो  की  स्थापना  ।  इस  परियोजना  के  1976  के  मध्य  तक  मक- चर

 म्पल  किये  जाने  की  संभावना  है  ।

 सरवर  pe t°O  (i)  सोर  (ii)  में  उल्लिखित  परियोजनाओं  को  चौथी  योजना  की

 अवाम  मुकम्मलਂ  करना  संभव  नहीं  हुआ  है  क्योंकि  ये  चौथी  योजना  में  इसके  मध्यावधि

 साल  म  स्थान  का मूल्यांकित  के  समय  शामिल  की  गई  थी  ।  क्रम  संख्या  (iii)
 की  परियोजना

 smart  को  हस्तान्तरित  करने  में  विलम्ब  हुआ  ।

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  का  अध्यक्ष

 6362.  श्री  विश्व नारायण  शास्त्री  :  ऑद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करा  कि

 कया  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  मये  were  की  नियुक्ति  हो
 =  >

 Q)
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 (a)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 नियुक्ति  कब  तक  की

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  सें
 राज्य-मंत्री  एम०  बी०  से  अन्तरिम

 श्रध्यूपाय  के  रूप  में  श्री  ए०  एन०  विशेष  औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  को

 मंत्रालय  में
 ऋ प्रपने  कार्यों  के  अलावा  राष्टीय  वस्त्र  निगम  का  अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध  निदेशक  नियत

 किया  गया  है  दीर्घकालीन  area  करें  भ्रध्यक्ष  नियत  करने  के  सम्बन्ध  में  शीघ्र  ही  निर्णय

 लिपा  जाने  वाला  |

 आसाम  नमक  की  कसी

 6363.  श्री  विश्वनारायण  शास्त्री  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता है  कि  aaa में  नमक  की  कमी  कौर

 यदि  हां  ,  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठायें  जा  रहे  हैं

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  एम०  बी०  और
 अन

 और  : अन्य  उत्तर  पूर्वी  राज्यों  को  नमक  का  वितरण  करने  की  क्षेत्रीय  योजना  के  अ्रघीन  इन  क्षेत्रों

 के  faa  नमक  कलकते  से  लाया  जाता  हैं  वहां  पर  नमक  गुजरात  के  पश्चिमी  तट  के

 गाहों  अर  तमिलनाडु  के  तूतीकोरिन  बन्दरगाह  से  जलपोतों  द्वारा  जाता  |  कलकत्ता

 नमक  रेल  द्वारा  प्राथमिकता  के  अधार  पर  ग्राम  कौर  उत्तर  पर्वी  क्षेत्र  के  अन्य  खपत  वाले

 को  लें  जाया  जाता  ह ै।

 अधिक असम में  नमक  की  कुछ  कमी  रही  है  कलकत्ता  को  नमक  लें  जाने  के  लिए  कार

 _  जल-पे
 गीतों

 की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  रेलवे  से  उत्तर  पूर्वी  राज्यों  को  नमक  की  श्रापूतति  करने

 हेतु श्र
 तरीका  रल-गाड़ियों  की  व्यवस्था  करनें  के  लिए  अनुरोध  किया  गया  => 2  |  आकस्मिक

 श्रवश्यकताओ्ों  को  पूरा  करने  के  लिए  सलफिया  साल्ट  गोलाह  के  25000  मी०  टन  नमक  के

 रिज  स्टाक  से  भी  5000  मी०  टन  दिया  गया  हैं  ।  प्रौद्योगिक  विकास  के  राज्य  मंत्री  की

 अध्यक्षता  में  उत्तर  पूर्वी  राज्यों  को  नमक  भेजने  की  समस्या  का  गम्भीरता  से  भ्रध्ययन  करने  के  लिए

 छुक  समिति  का  भी  गठन  किया  गया  है  ।

 सोवियत  संघ  के  सहयोग  से  रीडर  रिएक्टरोंਂ  का  विकास

 6364.  शी  एस०  एन०  मिश्र  क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बत  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सोवियत  संघ  फास्ट  रीडर  रिएक्टर  के  विकास  के  लिये  भारत  के  साथ  सहयोग
 करने  के  लिये  सहमत  नहीं  gat  च

 दि  at,  तो  इसके  क्या  कारण  WK

 क्य
 (7)  क्या  सरकार ने ने  इस  प्रयोजन  क

 लिये  किसी  अन्य  देश  से  agate  किया  अर

 ह  तो  किये  गये  प्रयासों  के  क्या  परिणाम

 न
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 प्रधान  परमा
 णु

 ऊर्जा  इलैक्ट्रोनिक्स  मंत्री  तथा  अंतरिक्ष  मंत्री  इन्दिरा  गांधी )

 )  जी  नदीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 >
 ol  फ्रांस  ay

 > फास्ट  ब्रिटेन  प्रौद्योगिकी  के  क्षत्र  म  भारत  पहलें  सहयोग  से  काम

 कर  रहा

 :

 तथा  फ्रांस  की  सहायता  से  कल पंक् कम  एक  फास्ट  ब्रीडर  ate  रिऐक्टर  बनाया

 जा  रहा  है

 fasia a  ofsr
 हस्त-लेख  एवं  उंगलियों  के  चिन्हों  के  1  oes  व  याई  नरन (१ क्षण  के  लिए  संस्थान

 बताते ध  कनी गे  दर्पा  करेंगे  कि 6365.  श्री  एस०  एन०  मिश्र  :  क्या  गह  मंत्री  यह

 हस्त-लेख  एवं  भ्रंगुलियों  के  चिन्हों  के  विज्ञान  में  प्रशिक्षण  देन ेके  लिये  भारत  में  के

 सरकार  के  कितने  संस्थान  कौर

 —
 सरकार  ने  गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  संस्थान  के  (4  कितनी  राशि  आवंटित

 गृह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एफ०  एच०  मोहसिन )  :  हस्तलेख  एवं  अंगुलियों के  चिह्नों

 के  विज्ञान  में  प्रशिक्षण  अपराध  तथा  विधि  विज्ञान  संस्थान  नई  केन्द्रीय  अंगुली  चिल्ल  ब्यूरो

 केन्द्रीय  गुप्तचर  प्रशिक्षण  हैदराबाद  तथा  चण्डीगढ़  कौर

 कलकता  तथा  हैदराबाद  स्थित  विवादास्पद  कागजात  के  सरकारी  परीक्षक  के  कार्यालयों  में  दिया

 जाता  है  ।

 गत  3  वर्षों  में  प्रत्येक  संस्थान  के  लिये  सरकार  द्वारा  बजट  में  आवंटित  परिव्यय

 निम्नलिखित

 नन  re  जलन  SS  Ge

 संस्थान  बजट  परिव्यय

 «थ»  LE A  YT

 जारों मैं  )

 1.  अपराध  तथा  विधि  विज्ञात  नई  दिल्‍ली  11,94

 2.  विवादास्पद  कागजातों  के  सरकारी  परीक्षक

 शिमला  10,65

 कलकत्ता  5,93

 जि
 (7)  दरा बाद  5,81

 3.  केन्द्रीय  गुप्तचर  प्रशिक्षण  सकल

 कल  15,23

 हैदराबाद  11,34

 चण्डीगढ़  4,06

 4.  केन्द्रीय  झ्रंगुली  चिह्न  ब्यूरो  कलकत्ता  15,09
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 पाँचवीं  योजना  में  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  प्रयोग  के  लिये  कम  को  अन्तिम  रूप  देना

 6366.  श्री  एस०  एन०  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगें  कि  :

 .  सरकार ने  पांचवीं  योजना  की  अवधि  में  विज्ञान  भर  प्रौद्योगिकी  के  प्रयोग  के  लिये

 कार्यक्रम  को  अंतिम  रूप  दे  दिया  कौर

 यदि
 तो  तत्संबंधी  मुख्य बातें  क्या  हूँ  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  ato  सुब्रह्मण्यम  )
 :  विज्ञान

 कौर  प्रौद्योगिकी  के  एक  प्रारूप  को  अंतिम  रूप  दे  दिया  गया  है  ।

 विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी  योजना  के  प्रारूप  के  प्रथम
 तथा  द्वितीय

 जिन  में  मुख्य  बातों

 का
 उल्लेख

 सदन  के  पटल  पर
 26  1974

 को  प्रस्तुत  किए  गये  थे
 ।

 रेडियो  लाइसेंस  फीस  समाप्त  करना

 6367:  श्री  एस०  राम  गोपाल  रेड़ी  |

 श्री  वाई०  ईश्वर  र्‌  J
 :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  इलैक्ट्रोनिक्स  ग्रा योग  से  यह  सिफारिश  प्राप्त  हुई है  कि  देश  में

 ष्  कौर 2 इलेक्ट्रोनिक्स  उद्योग  के  विकास  के  लिए  रेडियों  arta  फीस  समाप्त  की

 यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शेर  :  कुछ  श्रेणियों  के  रिसीविंग  सेटों  पर

 लाइसेंस  फीस  समाप्त  करने  के  संबंध  में  एक  सुझाव  इलेक्ट्रोनिक्स  आयोग से  प्राप्त  हुआ  है
 ।

 इस  प्रस्ताव  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 गियाना  में  भारतीय  सहायता  के  साथ  सीमेंट  कारखाने  की  स्थापना

 6368-  श्री  वीरभद्र  औद्योगिक  विक be  |
 Ta  मंत्री  यह  बताने  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  ने  गियाना  सरकार  से  सीमेंट  के  कारखाने  की  स्थापना  में  सहायता  देने  का

 प्रस्ताव  किया  शौर

 यदि  तो  क्या  कोई  समझौता  किया  गया  यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हूँ
 ?

 औद्योगिक
 विकास  तथा  विज्ञान  और

 प्रौद्योगिकी
 मंत्री  सी  ०  :

 और

 गियाना  सरकार
 ने

 अपने  देश  में  एक  सीमेंट  संयंत्र  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  भारत  की  सहायता  प्राप्त
 करने  में  रुचि  दिखाई है

 ।
 इस  सम्बन्ध  में  एक  गैर-सरकारी  भारतीय  पार्टी  गियाना  सरकार  से  बातचीत  कर

 रही है  ।
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 आल  इण्डिया  रेडियो  स्टाफ  आर्टिस्ट  यूनियन  की  मांग

 6369.  श्री  एम०  एस०  पुरती  |  सफलता  17 Sd  ती यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 श्री  डी०  बी ०  चन्द्र गौ डा  J

 »  :  क्या  सुचना  और

 कि

 क्या  are  इंडिया  रेडियो  स्टाफ  श्रार्ट्स्ट  यूनियन  ने  ऐसी  कोई  मांग  की  है  कि

 संस्था  के  इंजीनियरों  are  प्रशासकों  की  भांति  शभ्रार्िस्टों  को  भी  संवर्ग  दिये  ar

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  धर्मवीर  हां  ।

 आकाशवाणी  के  स्टाफ  भ्रार्टिस्टों  का  पहले  से  ही  wae  विशिष्ट  स्वरूप कौर  सेवा  शर्तों

 के  कारण एक  अलग  संवर्ग है  ।

 भारत  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जन्म  के  समय  लिंग  अनुपात

 6370.  श्री  ड़ी ०  gto  चन्द्र गौडा  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  भारत  के  ग्रामीण  क्षेत्रो ंमें  जन्म  के  समय  लिंग  अनुपात  समग्र  भारत  के

 ग्रामीण  क्षेत्रों  के  aoa  से  बिल्कुल  भिन्न  है  ;

 क्या
 इस  बारे  में  कोई  अध्ययन  किया  गया

 कौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  निष्कर्ष  कया  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  एफ०  एच०  मोहसिन )  :  उत्तर  भारत  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 जन्म  के  समय  लिंग  अनुपात  100  महिलाओं  में  समस्त  भारत  के  ग्रामीण

 क्षेत्रों  के  भ्रनुपात से  थोड़ा  अधिक हैं  ।

 भारत  के  महापंजीकार  ने  कुछ  राज्यों  के  ग्रामीण  क्षेत्रों में  जन्म  के  समय  लिंग

 अनुपात  का  में  लिंग  संरचना एक  प्रकाशन  निकाला  है  ।

 विवरण  में  दिया  है  ।

 विवरण

 100  महिलाओं  में

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जन्म  के  समय  लिंग  प्रपात भये

 क्रम  ag  लिंग  अनुपात
 स०

 नन
 1.  झालर  प्रदेश  1968  99.  8

 1969  103.8

 2.  असम  1968  106.6

 1969  103.5
 a  ि  ि
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 3
 TT,

 3.  गुजरात  1968  108  3

 3 1969  105

 4.  हरियाणा  1968  116

 113 1969

 जम्म व  काश्मीर  1968  108

 120 1969

 6.  केरल  1968  105

 105 1969

 महा  राष्ट्र  1968  109

 1969  110

 8.  मैसुर  1968  111

 1969  106

 9.  पजाब  1968  115

 1969  112

 111  6 0  राजस्थान  1968

 1969  115  4.

 1968 11.  तमिलनाडु

 1969  104  2

 12.  उत्तर  प्रदेश  1968  109

 1969  109

 1968  108 सामुहिक

 1969  107

 प्रथम  श्रेणी  के  पदों  सें  अनुचित  जातियों  तथा  अनुचित  जनजातियों  के  लिय  आरक्षण

 6372.  श्री  अवधेश  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  चयन  के  आधार  पर  भरे  जाने  वाले  प्रथम  श्रेणी  के  पदो  में  अनुसूचित

 जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  को  झ्रारक्षण  देने  का  प्रश्न  सरकार  के  विचाराधीन
 कौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  निर्णय  कब  तक  लिया  जायेगा
 ?

 गह  मंत्रालय  तथा  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  तथा

 यह  चयन  के  आधार  पर  की  जाने  पदोन्नतियों  में  अनुसूचित

 जातियों  तथा  अनुसूचित  जन  जातियों  के  उम्मीदवारों  के  लिए  श्रारक्षणों  की  योजना  को

 श्रेणी  पा  के  पदों  तथा  श्रेणी  11  से  ऊपर  के  पदों  पर  लांग  किया  जा  सकता  है  कौर  यदि

 तो  किस  सीमा  तक  किया  नां  सकता  विचाराधीन है  ।  इस  सम्बन्ध  में  कोई  afar

 लग
 निर्णय  लिए  जाने  में  कुछ  समय  |  है  जाएगा  |
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 1896  लिखित  उत्तर

 पटना  दूर  संचार  प्रशिक्षण  केन्द्र

 637  3.
 रामावतार  शास्त्री  |

 शी  भोला  मांझी  :  सवार  गी  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इंजीनियरिंग  सुपरवाइजरों  के  प्रशिक्षण  हेतु  पटना  में  दूर  संचार  प्रशिक्षण

 केन्द्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव है  ;

 क्या  उक्त  प्रयोजन  हेतु  काफी  समय  पहलें  भवन  किराये  पर  ले  लिया  गया  था

 परन्तु  तकनीकी  औजारों  ate  तकनीकी  कर्मचारियों  की  व्यवस्था  न  होनें  के  कारण  अभी  तक

 दूरसंचार  प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  नहीं  किया  गया है  ;  कौर

 यदि  तो  वहां  पर्ण  शिक्षण  केन्द्र  को  शीघ्र  खोलने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गयें

 से
 30  मार्च  1974  को  पटना संचार  मंत्रालय  स  राज्य  संतरी  (Sto  शेर

 म  एक  क्षेत्रीय  दूर  संचार  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोल  दिया  गया  है  ।

 जमशेदपुर  में  डाक  तथा  तार  विभाग  के  कर्मचारियों  को  क्वार्टरों  का  आवंटन

 6374.  श्री  रामावतार  शास्त्री
 क्या  संचार  मन्त्री  में  क्वार्टरों  के

 श्री  शोला  att

 निर्माण के  बारें  में  19  दिसम्बर  1973  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  5460  के  सत्तर  के  बारे  में

 यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  डाक  तथा  तार  विभाग  के  कर्मचारियों  को  क्वार्टरों का  आवंटन  कब

 तक  दिय  जानें  की  तराशा  mit  उनके  आवंटन  में  शौर  अधिक  विलम्ब  न  होनें  देने  के  लिए

 क्या  कदम  उठाए  गये  हैं
 ?

 संचार  मंत्रालय  a  राज्य  मंत्री  शेर  बिजली  सप्लाई  कंपनी  ने

 जमेशदपुर  को  डाक-तार  कालोनी  के  लिए  बिजली  देने  की मंजूरी  दे  दी  है  ।  बिजली  सप्लाई

 के  कनेक्शन  मिल  जानें  के  बाद  डाक-तार  कर्मचारियों  को  ये  क्वार्टर  श्र  लाट  कर  दिए  जाएंग े।

 गया  डिवीजन  के  कर्मचारियों  को  समयोपरि  भत्ते  के  भुगतान  में  विलम्ब

 6375.  शा  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1973  स  श्रीबर असल  1973  की  अवधि  के  दौरान  गया  डिवीजन  के

 लिये  पी०  एम०  जी०  पटना  के  पास  समयोपरि  wa  के  कितनी  राशि  के  कितने  ऐसेਂ  बिल
 > पड़े  हए  हैं  जिनका  निपटान  नहीं  किया  गया  पर  भर  पी०  एम०  जी०  पटना  के  कार्यालय  में

 निपटा  में  विलम्ब  हो  जाने  के  कारण क्या

 क्या  इस  तरह  के  आदेश हैं  कि  समयोपरि  भत्ते  का  भुगतान  सप्ताह के  भीतर

 अवश्य
 कर  जाना  चाहिये  और  पी०  एम०  जी०  पटना  बार-बार  निदेश

 जारी  किये  जाने  के  बावजूद  भी  Sto  ई०  टी०  गया  द्वारा  इस  आदेश  का  पालन  नहीं  किया

 है  ;  और

 इन  बिलों  का  भुगतान  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  या  की  जायेगी 1
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 आ ५.2 |  faz संचार  मंत्र  लय
 मं | दि क  |  च  इल्लत  ६  ६६9 ७  }  ज  गया  टंकी  निया रंग  डिवीजन  के

 1973  से  1973  तक  की  अवधि  के  समायोपरि  भत्ते  के
 जितने  भी  बिल  पटना

 के  पी०  एम ०  जी ०  श्नाफिस  में  are  थे  उनकी  मंजूरी  दे  दी  गई  है  ।

 =
 इस  प्रकार  के  श्रादेश  हैं  कि  कर्मचारियों  के  समयोपरि-भत्ते  के  बिल  उनके  प्रस्तुत

 किये  जाने  से  6  महीने  के  भीतर  ही  मंजूर  कर  दिए  जाएं  ।  सामान्यतया  डी०  ई०  टी०  गया

 के  कार्यलय  +  में  समयोपरि-भत्तों  के  बिलों
 का

 भुगतान  उनके  प्राप्त  होने  के  महीने  के

 meat ही  कर  दिया  जाता है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 Persons  Arrested  Under  D.I.R.

 6376.  Shri  Shankar  Dayal  Singh:  Will  the  Ministe  of  Home  Affaits  be  pleased
 to  state  the  number  of  persons  arrested  and  released  separately  in  the  whole  countiy  urder

 the  Defence  of  India  Rules  during  the  last  thrce  months,  Statc-wise  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Heme  Affairs  (Shri  F.  H.  Mohsin)  :  The

 information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 बीरभूम  का  विकास

 6377.  श्री  गदाधर  साहा  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की
 नज

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  पश्चिम  बंगाल  में  बीरभूम  के  पिछड़े  जिले  के  पांचवीं

 पंचवर्षीय  योजना  में  श्रौद्योगिक  दृष्टि  से  विकास  के  लियें  कोई  श्रश्यावेदन  प्राप्त  gat

 कौर

 यदि  तो  उस  पर  क्या  ठोस  कार्यवाही  की  गई  है  कौर  श्री  तक  वहां  कौन

 से  उद्योग  स्थापित  किये  गयें  हैं  अरब  स्थापित करने  का  विचार  है  ?-

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  जियाउरंहसान  :  और  :

 प०  बंगाल  का  बीरभूम  जिला  वित्तीय  संस्थानों  से  दर  पर  श्रमिक  सुविधाएं  प्राप्त

 करने *के  लिए  पिछड़े  जिलों  में  रखा  गया  है  ।  इस  योजना के  अधीन  alae  भारतीय

 शर्तों  पर  उधार  देने  वाले  वित्तीय  नामक  भारतीय  औद्योगिक  विकास

 भारतीय  वित्त  निगम  द्वारा  दिए  जाने  वाली  wei  के  संक्षिप्त  रूप  से  व्याज

 की  कम  मूलधन  की  पहली  किस्त  के  भुगतान  की  अवधि  को  ऋणों  के  भुगतान
 की  लम्बी  सामान्य

 सेवा  प्रभारों  में  कमी  करना  इत्यादि  शामिल  हैं  ।  ary ्  प्रकार  के

 औद्योगिक  गतिविधियों  जिनसे  इस  जिले  के  विकास  होने  की  संभावना  को  प्रोत्साहन  दिया

 जा  रहा है  ।

 वर्ष  1974-75  से  इलेक्ट्रोनिक्स  में  नये  सरकारी  उपक्रमों  की  स्थापना  करना

 6378.  श्री  रास  सहाय  पांडे

 श्री  के०  लक प्पा
 {  क्या  इलेक्ट्रोनिक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इलैक्ट्रोनिक्स विभाग  का
 विचार

 चालू  वित्तीय  वर्ष  में  चार  नये  सरकारी
 उपक्रम

 स्थापित  करने  का  और
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 10,  स्प्रे  1974  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  रूपरेखा  क्या
 है

 ?

 प्रधान  परमा णु  ऊर्जा  इलैक्ट्रोनिक्स  मंत्री  तथा  अंतरिक्ष  मंत्री  इन्दिरा

 3 और  1974-75  के  दौरान  इलैक्टोनिक्स  विभाग  ने  जिन  उपक्रमों को  स्थापित

 करने  का  प्रस्ताव किया  है

 )  इलेक्ट्रोनिक  व्यापार  एवं  प्रौद्योगिकी  विकास  निगम--इसका  संबंध  इलेक्ट्रोनिक
 ec

 एजेंसी  के  रूप  में  कार्य
 न

 करते
 रायात-निर्यात  व्यापार  के

 विशेष  पहलुओं  ae  साथ  ही  इलेक्ट्रोनिक  में  सिम  प्रौद्योगिकियों  के  म
 मूल्यांकन

 तथा  अंतरण  से

 (2)  we  कंडक्टर  कम्पेलक्स  जो  मध्यम  ate  बड़े  पैमाने  पर  इंटीगरेटेड  परिजनों  ak

 डिस्पलेडिवाइसेज  के  क्षेत्रों  में  उत्पादन  तथा  श्रनसंधान  एवं  विकास  करेगा  |

 3)  संगणक  श्रनरक्षण  एकक  जो  विदेश  से  शझ्रायातित  संगणकों  के  श्रीरमण  म्यार

 प्रणाली  अभियंत्रण  में उनकी  सर्विसिंग  के  सामर्थ्य  उपलब्ध  करेगा  तथा
 ८

 प्रयोक्ता  एजेंसियों  की  सहायता  भी  करेगा  |

 एक  श्रस्ताव  यह  भी  है  कि  द्विमार्गी  संचार  उपस्कर के  उत्पादन  हेतु  एक  यूनिट  स्थापित

 किया  जिससे
 र गृह

 मंत्रालय  कौर  ey  प्रयोक्ताओं  की  मांगों  पूरी  हो  सकें  ।  इस  परियोजना  के

 कार्यान्वयन हेतु  ऐजेंसी  पर  सरकार  विचार  कर  रही
 है  ।

 ऊर्जा  के  आधार  को  बदलना

 6379.  श्र  श्रीकिशन  सोदी

 हों  पी०  गंगादेव
 त  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनके  मंत्रालय ने  इस  प्रकार  की  कार्यवाही  की  जिससे  उत्पादन  की

 सम्भावना त्रों  वास्तविक  बनाने  के  लिए  हमारे  ऊर्जा  संसाधनों  के  प्रबन्ध  की  आवश्यकता

 पर  जोर  feat  गया  कौर

 ्
 यदि  तो  पांचवीं  योजना  के  दौरान  ऊर्जा  का  कोई  नथा  mare  बनाने  पना

 लिए  प्रस्तावित  कार्यवाही  की  मुख्य  बातें  क्या

 पजा  मंत्रालय  सें  राज्य  संतरी  सोहन  तथा  सजा  ci  ।

 ऊर्जा  के  संसाधनों  की  व्यवस्था  पर  यथोचित  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  ।  बिजली  श्रावस्ती  उद्योग

 को  युक्तिसंगत  बनाने  तथा  पुनर्गठन  करने  ah  कोयला  उद्योग  को  संरचना  पर  ध्यान
 oy

 दिए  जान  पर  प्राथमिकता  दी  जा  रही  है  ।  तेल  की  खोज  द्रुतगति  से  की  जा  रही  @
 ्य

 ।  पांचवीं

 योजना के  दौरान  ऊर्जा  के  ar  संसाधनों  के  भ्रनुसंधान  तथा  विकास  के  लिए  निवेश  को  भी

 बढ़ाने  का  प्रस्ताव  है  ।  ऊर्जा  के  ग्रा धार  को  बदलने  तथा  ऊर्जा  की  सदस्यों  पर  कार्य  करने के
 oe)

 a

 लिए  ऊर्जा  ate  का  गठन  विचाराधीन  है  ।  उद्योगों  में  ईंधन  की  जगह  कोयले  का  उपयोग

 रेल  मार्गों  के  डीजलीकरण  की  ग्रसेगा  घरेलू  उपयोग के  लिए  मिट्टी  के  तेल  केਂ

 NNI  पत्थर  के  कोयले  के  उपयोग
 पर

 fare  विया  जा  रहा
 है  ।

 विभिन्न  में
 खुल

 ऊर्जा  का  अ्रधिकतम  उपयोग  करने  के  लिए  कार्यवाही  करने  की  योजना

 तैयार  क

 करने  हेतु  वहुत

 सी
 विशेषज्ञ  समितियों  का  गठन  किया  गया  है  जिसमें  उद्योगों  के  प्रतिनिधि  झ ALTIUS  मल  किए  गएं

 हैं  ।
 इन  समितियों  की  रिपोर्टों  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही

 «
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 Written  Answer  April  10,
 1274

 उद्योगों  में  कच्चे  साल  का  संकट

 6380.  श्वीमतो  पार्बती  कृष्णन  :  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेगे  कि

 fr eee  afe QISt
 श्वा

 इंडियन  ei  afer  एसोसिएशन  (  ण  की  वार्षिक  बैठक  को

 सम्बोधित  करते  समय  मंत्रालय  के  सचिव  ने  उद्योगों  से  श्रागासी  वर्ष  में  कच्चे  माल  की  अधिक

 कठिन  स्थिति  के  लिये  तैयार  रहने  के  लिये
 कहा

 शौर

 यदि  तो  क्या  इसका  प्रभाव  1974-75  वर्ष  के  औद्योगिक  उत्पादन  पर  भी

 पड़ेगा

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०  :

 इण्डियन  इञ्जीनियरी  एसोशिएशन  की  श्राम  वार्षिक  बैठक  में  बोलते

 सचिव  ने  उद्योगों  के  लिए  अपेक्षित  कच्चे  माल  की  समस्या  की  सामान्य

 रूप  से  चर्चा  की  ate  उद्योगपतियों  को  कमी  वाले  कच्चे  माल  का  उपयोग  *करने  में  अधिकाधिक

 बचत  कौर  कुशलता  लाने  के  लिए  कहा  ।

 उस  सीमा  तक  जब  तक  अनेक  उद्योग  आयातित  कच्चे  माल  कौर  उपकरणों

 पर  निर्भर  करते  रहे  हैं  इन  उद्योगों  के  विषय  में  1974-75  की  अवधि  में  दृष्टिकोण  विदेशी

 मुद्रा  की  उपलब्धता  पर  निभा  करेगा  |

 औद्योगिक  उत्पादन  में  ऊर्जा  का  उपयोग

 6381.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fH:

 क्या  सरकार  ने  विशिष्ट  क्षेत्रों  की  औद्योगिक  उत्पादन  सम्बन्धी  श्रावश्यकताशं  के

 साथ  ऊर्जा  उत्पादन  को  संबद्ध  करने  के  लिये  कोई  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इरादा  ऊर्जा  के  अधिकाधिक  उपयोग  के  लिये

 उद्योग  का  सहयोग  प्राप्त  करने  का  ate

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें
 क्या  हैँ  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सोहन  जैसा  पांचवीं  पंचवर्षीय

 योजना  के  प्रारूप  में  बताया  गया  है  कि  1978-79  के  लिए  बिजली  उत्पादन  के  में

 औद्योगिक  कार्यक्रमों  की  श्रावश्यकताशओओं  को  पूर्ण  रूप  से  ध्यान  में  रखा  गया  है  ।

 ज ग्रला ः र्ा  उद्योगों  इत्यादि  जैसे  अग्रता  प्राप्त  उद्योगों  के  लिए  बिजली  की  arya  को

 सुनिश्चित  करने  के  नीति  सभा  पटल  पर  रखे  गए  पांचवीं  योजना  के  प्रारूप  दस्तावेज

 के  अध्याय  4  में  बताई  गई  वर्तमान  बिजली  उत्पादन  की  कमियों  को  पूरा
 करने  के  लि  सरकार  ने  वहुत  से  कदम  उठाए

 तथा  :  विभिन्न  उद्योगों  में  सुलभ  ऊर्जा  का  अधिकतम  उपयोग  करने  के

 कार्यवाई  करने  की  योजना  तैयार  करने  हेतु  बहुत  सी  विशेषज्ञ  समितियों  का  गठन  किया
 ् ग्या  Q  जिसमें  उद्योगों  के  प्रतिनिधि  शामिल  किए  गए  इन  समितियों  की  रिपोर्टों  की

 प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।
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 लिखित  उत्तर 20,  चैत्र  1896

 स्टोरेज  बेटरी  इंडस्ट्री  उत्पादन  की  हानि

 6382.  श्री  एस०  ए०  मुरुगन  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  लड  के  श्रत्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  में  वृद्धि  होने

 शर  इसकी  सप्लाई  में  भ्र निश्चितता  होने  के  क  र  ।  स्टोरी  बैटरी  इंडस्ट्री  के  उत्पादन  में  भारी

 हानि  होने  को  आशंका  कौर

 यदि  तो  इसकी  पर्याप्त  सप्लाई  सुनिचित  करने  के  Fa  सरकार साथ  ASTIN

 की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  एस०  ato  :  सरकार  | | को

 मालूम  है  कि  आयात  किए  जाने  वाले  सोने  को  कमी  है  तथा  उसकी  कीमतें  बढ़

 ग् चूंकि  यह  उद्योग  तराई ०  डी०  ए०  प्राथमिक  उद्योग  के  रूप  वर्गीकृत  हैं

 उपलब्ध  विदेशी  मुद्रा  की  भ्रवरुद्ध  स्थिति  में  सरकार  का  प्रयास  है  कि  शीशे  की

 कतारों  के  आवंटन  को  प्राथमिकता  प्रदान  कर  इस  उद्योग  की  सहायता  की  जाए  |

 Applications  for  Telephone  Connections  in  Aligarh

 6383.  Shri  Chandra  Shailani  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  number  of  new  telephone  connections  provided  in  Aligarh  during  1972-73  and

 the  number  of  applications  which  are  under  consideration;

 (b)  the  reasons  for  abnormal  delay  in  sanctioning  telelphone  connections;  and

 (c)  the  action  being  taken  to  provide  these  connections  to  all  the  applicants  at  an  early
 date?

 4
 ~  The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Communications  (Prof.  Sher  Singh)  :  (a)  128  new  tele-

 phone  connections  were  provided  during  1972-73  and  106  during  1973-74.  There  were  1915

 working  connections  and  a  waiting  list  of  715  applications  on  31-3-1974.

 (b)  &  (c).  Due  to  overloading  of  the  exchange  it  has  not  been  possible  to  give  more  new

 connections  from  the  existing  manual  exchange  of  2000  lines.  The  exchange  is  being  repleccd  by
 an  automatic  exchange  of  2400  lines  capacity  during  1975  when  more  new  connections  will  te

 provided.  Another  1200  lines  will  be  subsequently  added  to  the  automatic  exchange.

 New  Telephone  Exchange  at  Aligarh

 6384.  Shri  Chander  Shailani  :  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to  state

 (a)  the  time  by  which  the  new  telephone  exchange  at  Aligarh  would  stait  ard

 (5)  whether  the  direct  dialling  service  would  be  introduced  between  Aligarh  and  Delhi
 after  the  said  automatic  exchange  starts  functioning?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Communication  (Shri  Prof.  Sher  Singh):  (a)  The
 hew  telephone  exchange  at  Aligarh  is  likely  to  be  commissioned  during  1975-76.

 (6)  There  is  no  proposal  at  present  to  introduce  direct  dialling  serivce  tetweer.  Delhi  ard
 at Aligarh  after

 commissioning  of  new  auto  exchange  al  Aligarh.
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 Written  Answers  Chaitra  20,  1896  (Saka)

 ae  ee fe

 ~~

 निक्षेपों का  प्रयोग

 6385.  सदैव  सिह  :  चा  वितान  आर  सीसोमिकों  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे

 कि

 क्या  देश  के  उन  क्षेत्रों  में  हापर  प  होत  ा  निकर  प्  हमने  त  शुन्य  से

 कम  तापमान होता  परम्परा  से  घरों  प्रौढ़  कार्यालयों  को  गरम  रखने  के  ि

 fon
 तथा

 दुलर्भ  होती  जा  रही  का  प्रयोग  किया  जाता  >.
 ए  क  त

 जो

 क्या  राष्ट्रीय  वैज्ञानिक  तथा  प्रौद्योगिकी  परिषद्‌  की  एक  बैठक  में  भाग  लग  वाल

 ह

 ne  स्रनुसंधान  धनबाद  के  प्रतिनिधियों  जो  हाल  में

 * as

 कम  प्राय  हए

 ps

 प्रयोग  के  लिये  लकड़ी  अथवा  साफ्ट  कोक  से  aed  लिग्नाइट  का  उत्पादन

 के  स्थानीय  निक्षेपों  का  प्रयोग  करनें  की

 परदा

 ह  पता  लगाने  के

 बारे में  सा  हिं  कौर
 oe

 )  यदि  तो  क्या  लिग्नाइट पैलट  का  प्रयोग  सफल  रहा  है

 ह्

 iif  क  विकास  तथा  विज्ञान  और

 =e

 जी

 S St,  ation
 में  mnie

 के  भूरे
 कोसते

 के  प्रयोग  द्वार  कोयले  के  गोले
 के

 उत्पादन  पर  चर्चा
 की

 गई  थी
 ।

 ब

 जी  शैलिंटिग  )  में  स्थित  कोयलें

 एल  क  गोत
 के  वर्तमान

 ी  । संयंत्र

 हि

 टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  टेलीफोन  लाइनों
 का

 करेंगे  कि  :
 36-

 श्री  राजदेव  सिंह :
 क्या  संचार  मंत्री  यह

 mn  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  टेलीफोन  लाइनों  अधिक  बोझ  की  वर्तमान

 स्थिति
 eet (®  क

 ब  तक *  चलती  रहेगी  जिससे  भावी  अभिलाषी  टेलीफोन त  रार  वंचित  हो

 शौर जाते  है ह

 इस  मामले सें  क्या  कार्यवाही  की  गई

 संचार  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  शेर  fag)  और  sea  स्थान

 सचेंज  में  होने  वाले  यातायात  की  स्थिति  का  निरन्तर  पुनरीक्षण  किया  जाता

 गुसार  faker  यातायात  रिलीफ  उपकरण  मंगवाकर  एक्सचेंजों  में  लगा  ि
 &

 में  टेलीफोन  उपकरणों  की  व्यापक  कमी  के  कारण  यातायात  में  जो  विधि  होती  है  sat

 में  कभी-कभी  यातायात  रिलीफ  उपकरणों  की  व्यवस्था  भी  नहीं  हो  पाती

 टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  विभिन्न  स्तरों  पर  ak  मार्गों  पर  नियमित  रूप  से

 द  एकत्रित  किए  जाते  हैं  शर  किसी  ant  पर  यातायात  के  दबाव  का  निर्धारण

 करने  के  लिए  उनका  किया  जाता  है
 ।

 यातायात  के  दबाव  को
 कम

 करने  के  लिए

 क  ग
 हेग  eye दी ज

 इसन  देविका
 इंडस्ट्रीज  बंगलूर  की  अपनी
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 10  1974  लिखित  sat

 इंडियन  टेलीफोन  बंगला  ट्रेफिक  रिलीफ  उपकरणों  के  उत्पादन  अर  उन्हें

 सप्लाई  करने  के  लिए  झ्रावश्यक  कार्रवाई  कर  रही  है  ।

 सीमेंट  संयंत्रों  की  स्थापना  सम्बन्धी  नीति  में  परिवर्तन

 63387.  श्री  राजदेव  सिह  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या
 नीति  में  परिवहन  के  परिणामस्वरूप  नये  इस्पात  संयंत्रों  की

 स्थाप्य
 सम्बन्धी

 श्रीचंदन-पत्तों
 ं  में में  चूना  पत्थर  के  निक्षेपों  की  उपलब्धता  निकटता  चूना  पत्थर  की  किस्म  कोयले

 की  सप्लाई  का  स्रोत  तथा  लाने-ले  जाने  के  उपलब्ध  अथवा  उपलब्ध  होने  वाली  सुविधाएं

 बारे  में  अब  पूरी  जानकारी  देनी  पड़ेगी

 क्या  कोयले  तथा  कच्चे  माल  बाधाश्रों  को  देखते  हए  क्याक्या में  यह
 परिवहन  किया  गया  और

 1  यदि  तो  कितने  ऐसे  उद्यम कर्ता  हैं  जिन्होंने  पहले  आशय-पत्न  प्राप्त  किये

 लेकिन  बाद  में  उन्होंने  wa  तक  इस  दिशा  में  कुछ  भी  नहीं  किया  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  मं  राज्य-मंत्री  स०  बी०
 )  श्रौद्योगिरक

 स्वजातियों का  सचिवालय  स्थापित  हो  जाने  से  अरब  औद्योगिक  लाइसेन्स  के  श्रीचंदन-पत्तों  को
 =

 निर्धारित  समय  क  weet  निबटाना  आवश्यक  हो  गया  है  सीमेन्ट  उद्योग  के  लिये  कच्चे  माल

 के  महत्व  तथा  कोयले  कौर  तैयार  माल  के  लाने-ले  जाने  की  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते

 a सीमेन्ट  निर्माण  जा  झ्ाशय-पत्र-लाइसेन्सों  की  प्राप्ति  के  इच्छुक  आवेदकों  को  उनके  आवेदन

 पन्नों  के  साथ  चूना  पत्थर  के  निक्षेपों कोयला
 लाने-ले  जाने  की  सुविधाओं  ग्राही

 विषयक  जानकारी  विस्तार  में  देने  का  परामर्श  दिया  गया  है  ।  यह  ब्यौरा  अतिरिक्त

 जानकारी  मांगते  के  लिये  सन्दर्भों  वापस  भेजने  में  होने  वाले  विलम्ब  को  दूर

 करने  तथा  सभी  सुसंगत  बातों  को  दुष्टि  में  रखते  हुए  आ्रावेदन-पत्नों  के  शीघ्नतापुवंक  निपटाने  हेतु
 मांगा  गया  है  इसमें  नीति  सम्बन्धी  कोई  परिवर्तन  निहित  नहीं है  ।

 नही ं।

 1970  से  जबकि  सीमेन्ट  उद्योग  पर  पुनः  लाइसेन्स चाल  किया  गया
 6  पक्षकारों  को  दिये  गये  आशय-पत्न  निर्धारित  समय  के  अन्दर  प्रभ  पल  कदम न  उठा

 सकने  के  कारण  व्यय गत  गये  थे  ।

 भारत  के  राजधानी  नगरों  मं  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिये  आवेदन-पत्र

 6388.
 श्री  एस०  राम  गोपाल डी  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  के  राजधानी  नगरों  में  ato  वाई०  टी०  योजना के  प्रश्नगत  1  जनवरी

 1974  को  नये  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिये  कुल  कितने  श्रावेदन-पत्र  विचाराधीन

 उनमें  से  कितने  श्रीचंदन-पत्र  दो  वर्ष  से  afer  समय  से  पड़े  हुए  शौर

 उन  पर
 इ ayer NOG  +]

 निर्णय  करने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रहीं  है  या  करने  का  विचार

 i
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 Written  Answel  5  April  10,  1974

 my  Spey
 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शर  :  नो  से  अपेक्षित  एकत्न

 की  जा  रही  है  ।  उ  यों  ही  यह  सुचना  प्राप्त  हो  इसे  सभा-पटल  पर  रख  दिया  जाएगा
 |

 देश  में  आकाशवाणी  केन्द्रों  तथा  टेलीविजन  केन्द्रों  को  स्थापना  के  लिये  चौथी  quad

 योजना  के  लक्ष्य  को  प्राप्ति

 6389.  श्री  बनमाली  बाबू  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रों  तथा  टेलीविजन क्या  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  देश  में
 आकाशवाणी  के

 केन्द्रों  को  स्थापित  करने  का  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया  गया  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 कचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  धमंवोर
 :

 नहीं ।

 कुछ  योजनाओं  को  पांचवीं  योजना  की  अवधि  में  बांट  दिया  गया  है  |

 मुख्य  कारण  भूमि  झ्र धि ग्रहण  में  प्राक्कलनों  की  प्रशासनिक  वित्तीय

 स्वीकृति  में  प्रक्रिया  सम्बन्धी  बजट  की  कमी  तथा  क्रिटिकल  स्टूडियो  तथा  ट्रांसमिटर

 करणों  प्रौढ़  इस्पात  जैसी  निर्माण  सामग्री  की  समय  पर  अनुपलब्धि  तथा  टेलीविज़न  टावरों

 के  बनाने  और  लगाने  में  देरी  का  होना  है  ।

 कलकत्ता  द्वारा  जमाखोरों  के  खिलाफ  यवक  छात्र  रेली  के  समाचार  को

 प्रसारित  न  किय  जाने  के  कारण

 6390.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  क्या  सुचना  और  मंत्री  27  1974

 के  garter  प्रश्न  संख्या  4837  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1974  को  जमाखोरों  के  खिलाफ कलकत्ता  द्वारा  8  फरवरी

 gan  छात्र  रेली  के  समाचार  को  प्रसारित  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  कौर

 समाचार  सम्पादक  के  खिलाफ  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय में  उप-मंत्री  धमवीर  यूथ  are

 ait  छात्र  परिषद  द्वारा  8  फरवरी  1974  को  कलकत्ता  में  जो  प्रदर्शन  प्रायोजित  किया

 गया  उसके  बारे  में  समाचार  उसी  दिन  सायंकाल  5  बजकर  55  मिनट  वाले  युववाणी

 बुलेटिन में  कौर  बाद  में  कलकत्ता  के  रात्रि  10  बजकर  5  मिनट  बुलेटिन

 में  दिया  गया  था  ।  दुर्भाग्यवश इसे  रात्रि  के  7  बजकर  50  मिनट  वाले  बलेटिन  में  स्थान  नहीं  मिला

 प्रश्न  नहीं  उठता

 संगीत  तथा  नाटक  प्रभाग  म  काम  करने  वाले  स्थायी  तथा  नैमित्तिक  आधार

 वाले  *आर्टिस्टਂ

 6391.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी
 :  क्या  सुचना और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 संगीत  तथा  गटक  प्रभाग  में  स्थायी  ate  नैमित्तिक  आधार  पर  कितने

 आर्टिस्ट  काम  कर  रहे  कौर
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 20  18  लिखित
 उत्तर

 क्या  इन  कर्मचारियों  को  उनके  वेतनमानों  में  सामान्य  लाभ  गौर  पदोन्नति aa

 ही  मिलती  है  जैसे  आकाशवाणी  के  अरन्य  आर्टिस्टों  को  मिलती

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्नी  (a)  गीत  कौर धनबीर  faz)  \

 नाटक  प्रभाग  A  स्टाफ  शर्टिस्टों  की  नियुक्ति  ठेके  पर  की  जाती  है  अ्रस्थायी  या  स्थायी  आधार

 x
 पर  नहीं  |  नियमित  ठेके  पर  निहित  स्टाफ  आर्टिस्टों  की  संख्या  641  तथा  कज्यश्नल  ठक

 घर  नियत  स्टाफ  अ्राटिस्टों  की  79  है  ।

 गीत  ate  नाटक  प्रभाग  के  स्टाफ  श्रार्ट्स्टों  को  निम्नलिखित  लाभों  को  छोड़कर

 न्य  वे  सभी  सामान्य  लाभ  मिल  रहें  हैं  जो  के  स्टाफ  श्रार्ट्स्टों  को  मिलते  हैं

 (1)  संतान  शिक्षा  भत्ता

 (2)  गृह  निर्माण  अ्रम्रिमधन

 गीत  शौर  नाटक  प्रभाग  के  स्टाफ  -  भ्राटिस्टों  के  लियें  सरवत  पदोन्नति  नहीं  है  |

 झांसी  जिला  So )  में  राक  फरमानों  में  यूरेनियम  का  पता  लगाना

 6392  t  लालजी  भाई  :  क्या  परमाणु  सजा  Fal  4a  a पंत्वी' रात  बताने  की  कृपा  करेंगे  fH :

 क्या  झांसी  जिले  के  सोनराई  क्षेत्र  में  फार्मेशनोंਂ  में  यूरेनियम  का  पता

 लगाया  गया  कौर

 यदि  at,  तो  उसके  बारे  में  तथ्य  क्या  हैं
 ?

 roe
 प्रधान  ऊर्जा  इलेक्ट्रोनिक्स  मंत्री  तथा  अंत  ्य  मंत्री  इंदिरा  Tie): :

 at  t

 संयुक्त  राष्ट्र  खनिज  सर्वेक्षण  तथा  उत्तर  प्रदेश  राज्य  के  भू-विज्ञान  एवं  खनन

 निदेशालय  ने  संयुक्त  रूप  से  काम  करते  हुए  सोनराई  क्षेत्र  में  बिटन-युक्त  यूरेनियम  का  पता

 लगाया  > Q  ।  इन  खनिज  भंडारों  की  श्रमिक  सम्भावनोश्रों  का  maar  लगाने  के  लिए  परमाणु

 ऊर्जा  विभाग  का  परमाणु  खनिज  प्रभाग  खनिज  की  मात्ना  तथा  उसके  ग्रेड  का  पता  लगा  रहा

 आणविक  ऊर्जा  के  उत्पादन  के  लिये  लेपिडोलाइट  की  उपलब्धता  की  आवश्यकता

 6393.  श्री  रण  बहादुर  सिह  :  क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्यों  बस्तर  जिला  के  गोबिन्द पाल  कौर  हन्दवाल  ग्रामों  में  फोन

 विंस्टन  आणविक  खनिज  निक्षेपों  का  पता  चला  है

 क्या  लेपिडोलाइट  के  उपलब्ध  होने  के  संकेत  मिले  हैं  जिसकी  आणविक  ऊर्जा

 के  उत्पादन  में  प्रा वश्य कता  होती  कौर

 यदि  तो  इस  विश्लेषण  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  शौर  उन  निक्षेपों का  उपयोग

 करने  के  लिये  सरकार  ने  कौन-कौन  से  प्रयास  किये  हैं
 ?

 प्रधान  ऊर्जा
 इलेक्ट्रो  नाक्स  मंत्री  तथा  अंतरिक्ष  मंत्री  इंदिरा  गांधी )

 मध्य  प्रदेश  के  बस्तर  जिले  के  गोबिन्द पाल  तथा  महिवाल  गांवों  के  आसपास

 ग्रीन-तत्र  कुछ  परमाणु  खनिज  मिले  हैं  ।
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 हां  ।

 बेरिल  एवं  नायोबियम-टेंटेलम  से  युक्त  कैसिटेराइट  के  छोटे  आकार  के  पैग्माटाइटों

 में  लेपिडोलाइट  पाया  गया  है  ।  क्योंकि  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  के  पास  भ्र पनी  आवश्यकता  के

 >
 maa  लेपिडोलाइट  का  स्टाक  विद्यमान  Q@)  इसलिए  इन  भंडारों  से  खनिज  निकालने

 फिलहाल  कोई  योजना  नहीं  है
 ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  अधिकारियों  द्वारा  दिवस  का  मनाया  जाना

 6394.  श्री  भान  सिह  दौरा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 बया  देश  भर  में  केन्द्रीय  के  अधिकारियों  ने  20  1974 को

 दिवसਂ  मनाने  का  निर्णय  किया  और

 यदि
 तो

 उनकी  मांगें  क्या  हैं  कौर  इस  सबंध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया
 क्या  है

 ?

 गह  मंत्रालय  तथा  कार्मिक  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  रास  निवास  :

 ९  र  a  र ब  की  नोटिस  में  इस  आशय  कुछ  प्रेस  रिपोर्टो आई  कि  केन्द्रीय  सरकार

 के  अधिकारियों  की  एसोसियेशनों  के  afer  भारतीय  परिसंघ  द्वारा  गए  आह्वान  पर

 केन्द्रीय  सरकार  के  कुछ  अधिकारियों  ने  दिनांक  20  1974  को  एक  विरोध  दिवस

 मनाया  था  ।  उन  रियो टों  से  ऐसा  पता  चलता  है  कि  ea  विरोध  का  उद्देश्य

 कारियों  की  भारतीय  प्रशासन  सेवा  के  अधिकारियों  से  वेतनमानों  तथा  दर्जे  के  सम्बन्ध  में

 समानता  की  मांग  करना  दौर  विचारों  को  व्यक्त  कटने  की  स्वतंत्रता  एसोसियेशनों  को

 वैध  रूप  में  प्राप्त  उसे  कम  करने  के  किसी  भी  प्रयत्न  का  सामना  करने  के  अपने  दूर

 निश्चय  को  व्यक्त  करना  था  ।  जहां  तक  समानता  का  प्रश्न  सरकार  ने  तथा

 प्रतीत  भारतीय  के  सम्बन्ध  में  वेतन  arte  की  सिफारिशों  पर  aaa  निर्णयों  की

 पहले  ही  घोषणा  कर  दी  है  ।  जहां  तक  जन्य  मामले  का  सम्बन्ध  सरकार  द्वारा  ऐसा कोई

 प्रयत्न  नहीं  किया  गया  जिससे  कि  सेवा  एसोसियेशन ों  की  विचार  व्यक्त  करने  की  स्वतंत्रता  में  कमी

 की  जाए  ।

 बिहार  के  विभिन्‍न  जिलों  में  सार्वजनिक  टेलीफोन  केन्द्रों  तथा  तारघरों  का  खोलना

 6395.  श्री  भोगेन्द्र  झा  :  क्या  संचार  मंत्री  जन  संख्या  के  अनुपात  में  डाकघरों  के  बारे  में  20

 1974
 के

 अतारांकित
 प्रश्न

 संख्या
 3836  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  किः

 पश्चिमी  पूर्णिया  कौर

 सराय  में  किसी  सार्वजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  अथवा  तार  घर  के  प्रस्तावों  को  शामिल  न

 करने के  क्या  कारण

 क्या  बाबू  बारा ही  site  बस्ती  seat  मधुबनी  सहित  इन  सभी  खण्ड

 मुख्यालयों  में  सार्वजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  तथा  डाकघरों  को  खोलने  का  प्रस्ताव  किया  गया

 और

 क्या  माधवपुर  और  शहर घाट  सार्वजनिक  टेलीफोनों  को  बरास्ता .  भीम पट्टी  से

 सीधे  उनके  जिले  मधुबनी  से  जोड़ने  का  प्रस्ताव  है  ate  यदि  तो  क्यों  ?
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 संचार  मंत्रालय में
 राज्य  मंत्री  (Sto  शेर  :

 पश्चिमी  पूर्णिया  कौर  बेगूसराय  जिलों  में  कोई  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर

 या  तारघर  खोलने  के  प्रस्ताव  शामिल  न  करने  के  कारण  इस  प्रकार  हैं  :--

 (1)  या  तो प्रस्ताव are  ही

 1)  या  फिर  जिन  प्रस्तावों  की  जांच  की  वे  राधिका  दृष्टि से  अलाभकर  पाए  गए

 अर  उन  पर  वाले  घाटे  माफ  नहीं  किए  जा  सके  ।

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  निर्धारित  की  जाने  वाली  नीति  के  अन्तर्गत

 घाटा  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  खोलने  के  लिए  ब्लाक  मुख्यालयों  को  श्रेणी  गत  स्थान  के

 तौर  पर  शामिल  करने  का  मामला  विचाराधीन  मधुबनी  जिले  के  बाराही  कौर  विस्की

 स्थानों  में  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  खोलने  के  मामलों  नीति  निर्धारित  हो  जाने  के

 फैसला  क्रिया  |

 जी  4 4 e)  ।  मौजूदा  यातायात  के  आधार  पर  फिलहाल  माधव पुर  कौर  शहर घाट

 के  सार्वजनिक  टेलीफोन  घरों  को  भीम पट्टी  के  रास्ते  मधुबनी  से  जोड़ने  का  औचित्य  सिद्ध  नहीं

 होता  |

 ध्रशावन  में  वेतनमानों  का  संशोधन

 6396.  र  T  राम  कंवर  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  प्रशासन  के  कार्यालयों  में  काम  कर  रहे  कर्मचारियों  के  वेतनमानों
 ्र

 का  संशोधन
 तूतिया

 वेतन  wait  के  प्रतिवेदन  की  सिफारिशों  कं  अनुसार  नहीं  किया  गया

 यदि  तो  उसके  कारण  क्या  गैर

 उन  कर्मचारियों  के  वेतनमानों  का  संशोधन  कब  क्रिया  जायेगा  ?

 भारत  का गृह  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  एफ०  एच०  से

 अ्रसाधारण  राजपत्र  जिसमें  तृतीय  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  दिल्‍ली  प्रशासन

 के  मंत्रालयी  कर्मचारियों  के  वेतनमान  दिये  गये  =
 पहले  ही  जारी  कर  दिया  गया  है  ।

 दिनांक  27  1974  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1015  के  उत्तर में  शुद्धि  करने

 बाला  वक्तव्य

 Statement  Correcting  Answer  to  U.  5.  Q.  No.  1015  dt.  छु  7-2-1974

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (sit  धनंतर  सिंह
 :  soft  उल्लिखित  उत्तर

 धन  oy  oe के  साथ at
 गई  सूची  में  कुछ  संसद  सदस्यों  के  नाम  सल  से  रह  गय  जिसके  लिए  खेद

 ये
 नाम  संलग्न  विवरण

 में
 दिये  गये  हैं  जिनकी  पहले  की  सूची  में  जोड़ा  gor  समझा

 जाए  ॥

 यह  चूक  प्रश्न  का  उत्तर  देने  के  उपरान्त  हमारे  ध्यान  झाई  ।  इसको  ap  करने के
 लिए  गिरता  कार्रवाई  की  जा  रही  ।
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 Calling  Attention  to  a  Matter  of  Urgent  Public  Importance  April  10,  1974

 उन  संसद  सदस्यों  के  नाम  जिनकी  वार्ताओं  1972  तथा  1973  के  दौरान  आकाशवाणी

 के  दिल्‍ली  तथ  ्  केन्द्रों  से  प्रसारित  की  गई  {t——srfa fort
 सुची —  «ण

 धर्म  कख  का  नाम  संस  सदस्य  का  नाम

 सख्या

 33.  टेलीविजन  अमृतसर  ज्ञानी  गुरुमुख  सिंह  मुसाफिर

 श्री  एस०  एस०  गिल

 श्री  प्रबोध  चन्द्र

 34.  टेलीविज़न  श्रीनगर  श्री  सैयद  हुसैन

 श्री  शमीम  शमीम

 35.  टेलीविज़न  बम्बई  श्री  इन्द्र  कुमार  गुजराल

 श्री  हबीब  तनवीर

 श्री  सिकन्दर  वज्द
 वाया

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  A  MATTER  OF  URGENT

 PUBLIC  IMPORTANCE

 अन्तर्राष्ट्रीय  एयरलाइनों  द्वारा  भारतीय हवाई  अड्डों  पर
 नये

 माल
 की  बुकिंग बन्द  किये

 जाने का  समाचार

 Sari  Mada  Limaye  (B  inka)  :  Sir,  I  call  the  attention  of  the  Minister  of  Tourism  and  Civil

 Aviation  to  th:  following  matter  of  urgent  Public  importance  and  request  him  to  make  a  state-

 ment  thereon

 stoppage  of  booking  fresh  cargo  at  Indian  air-rorts  by  almost  all  the
 International  Airlines  for  want  of  space,  especially  on  West-bound  flights  resulting  _in

 the  fall  in  ex>ort  of  cargo  and  the  steps  taken  by  the  Government  to  meet  the

 पये टन  और
 नागर  विमानन मंत्री  we  :  गत  कुछ  महीनों  में  भारत  से

 माल  के  विमान  द्वारा  वहन  का  कार्य  काफी  बढ़  गया  है  परन्तु  उसी  अनुपात  में  वहन क्षमता

 में  विधि  नहीं  हुई  art  के  दौरान  विमान  कम्पनियों  को  प्रवाहाधिक्य  के  कारण  बम्बई

 में  माल  का  बुकिंग  परिसीमित  करने  के  लिए  मजबूर  होना  पड़ा  ।  एयर  इण्डिया  ने  भी

 बुकिंग  पर  रोक  नहीं  लगाई  परन्तु  उसे  ae  समाचारपत्रों  को  छोड़  कर  माल

 का  बर्किंग  परिसीमित  कर  देना  पड़ा  ।  कलकत्ता  ale  मद्रास  के  विमान क्षेत्रों  पर  माल

 पर  कोई  विशिष्ट  रूप  से  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाया  गया  बम्बई  में  लगातार  लगभग  75

 टन  प्रतिदिन  के  रूप  में  माल  के  न  उठाये  जा  सकने  के  परिणामस्वरूप  वहां  माल  इकट्ठा हो
 जाने

 के
 कारण  बम्बई

 के
 रास्ते  माल

 भेजने  में  उपस्थित हुई  कठिनाइयों की  वजह  से  बुकिंग
 के  प्रवाह  को  परिसीमित  कर  दिया  गया  था

 2.  विश्व-व्यापी  इंधन  की  कभी  तौर  इसके  मूल्यों  में  विधि  के  परिणामस्वरूप  भारत  से

 विमान  द्वारा  माल  वहूनक्षमता  की  शरत् यधिक -  कमी  हो  गई  है  ।  इण्डिया  की  भी  वहन
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 कॉ

 20
 चैत्र

 1896
 ee

 के  लिये  प्राप्त  हो  रहे  माल  की  मात्रा  की  तुलना  में  वहन क्षमता  कम  1973
 में  एयर

 इण्डिया  के  पास  वहन  के  लिये  लगभग  23,500  टन  माल  कराया  परन्तु  वह  अपनी  अनुसूचित

 सेवायों  पर  उसका  केवल  55  प्रतिशत  अर्थात्‌  लगभग  13,200  टन  ही  ले  जा  पायी  ।  माल

 यातायात  की  बढ़ी  हुई  श्रावश्यकताओओं  की  पूति  के  उद्देश्य  से  1  1974  से  एयर  इण्डिया

 ने  भारत-पू०  के०-भारत  मार्ग  पर  दो  वापसी  विशुद्ध  मालवाही  सेवायें  परिचालित  करने  कीਂ

 व्यवस्था  की  है  ।  श्रावश्यकतानुसार  इन  उड़ानों  का  विस्तार  कलकत्ता  अथवा  मद्रास  क  उन

 स्थानों  पर  सामान  लेने/उत्तारने  के  लिये  किया  जा  सकता  है  ।

 3.  उपलब्ध  सुचना  के  भ्रनुसार  चारों  विमान क्षेत्रों  पर  समस्त  श्रंतर्राष्ट्रीय  जिनमें

 एयर  इण्डिया  भी  सम्मिलित  द्वारा  वहन  के  लिये  कुल  मिला  कर  लगभग  350  टन  माल

 इकट्ठा  ग्रा  पड़ा  है  ।

 4.  फिलहाल  एयर  इंण्डिया  के  लिये  अ्रपनीਂ  माल  वहन क्षमता  को  बढ़ाना  ale  अतिरिक्त

 विशुद्ध  मालवाही  सेवाओं  को  परिचालित  करना  आधिक  दृष्टि  से  व्यवहार  नहीं  है  क्योंकि

 वापसी  उड़ानों  पर  पर्याप्त  माल-भार  उपलब्ध  नहीं  होता  ।  यदि  एयर  इण्डिया  को  वापसी

 उड़ानों  के  लिये  ate  अधिक  माल  प्राप्त  हो  सके  तो  परिचालन  लागतें  कम  हो  जायेंगी  तथा

 विशुद्ध  मालवाही  सेवाझों  का  परिचालन  अधिक  मितव्ययी  हो  सकेगा  ।  कुछ  प्रकार  के  सामान

 के  वहन  के  लाभप्रद  होने  के  एयर  इण्डिया  देश  की  अर्थव्यवस्था  के  सम्पूर्ण  हित

 को  दृष्टि  में  रखते  हुए  उसके  वहन  क  कार्य  जारी  रख  रही  है  ।

 Shri  Madhu  Limaye  :  The  hon.  Minister  has  not  given  full  information.  The  hon.  Minister
 should  have  informed  us  about  the  total  value  of  cargo  carried  by  Air  India  or  other  foreign  air-
 lines.  He  has  said  in  the  statement  that  approximately  23,500  tonnes  of  cargo  was  offered  but

 they  could  carry  only  55  per  cent  cargo.  According  to  my  information,  people  went  to  send
 much  more  cargo  but  since  their  offer  is  not  accepted.  they  have  stopped  coming  to  ycu.  There-

 fore,  the  figure  of  23,500  tonnes  is  not  correct.  The  hon.  Minister  may  make  astatement  regarding
 the  booking  orders  received  for  23,500  tonnes  of  cargo.  I  think  priority  should  be  given  to
 valuable  cargo  weighing  less  .  I  want  to  know  if  priorities  are  given  to  perishable  goods  like  fruits
 and  vegetables?

 The  hon.  Minister  has  not  given  any  detail  in  his  statement  about  free  trade  zones  to  te
 set-up  near  Santacruz,  Dum  Dum,  Madras  airports.

 So  far  as  the  fruits  are  concerned,  no  licnece  is  required  and  moreover  the  Goverriment  gives
 50  percent  subsidy.  I  have  observed  that  they  have  introduced  an  export  incentive  scheme  ard

 many  a  foreign  company,  namely,  Coca-Cola  Export  Corporation,  Indian  Tobacco  Company
 and  others  have  started  such  transactions.  Therefore,  I  want  to  know  the  present  pesiticn  cf
 free  trades  zones?

 I  want  to  know  if  any  plane  is  required  to  be  chartered  for  the  carriage  of  300  tcnnes  cf  cago
 which  is  lying.  Are  any  negotiations  going  on  with  foreign  companies  in  this  direction?  Hes

 the  hon.  Minister  established  any  contact  with  our  Embassies  abroad  to  import  cargo  by  return

 flights?  For  example,  we  can  import  rough  diamonds  from  Israel  and  export  them  after  conver-

 ting  thzm  into  industrial  diamonds  and  earn  foreign  exchange  thereby.
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 Calling  Attention  to  a  Matter  of  Urgent  Public  Importance  Chaitra  20,  1896
 (Saka}

 Shri  Raj  Bahadur  :  The  hon.  Member  has  said  that  he  has  not  received  full  information.
 About  350 is  known  that  out  of  23,000  tonnes  of  cargo.  Air  India  carried  13,000  tonnes.

 tonnes  is  yet  to  be  carried.  There  is  an  important  fact  in  this  regard  that  there  is  much  rush  of

 cargo  at  the  end  of  the  year.  Apart  from  this,  ships  have  been  affected  due  to  increase  in  prices
 of  fuel  and  bunkering  oil.

 In  reply  to  the  hon.  Member’s  question,  I  have  to  state  that  priorities  are  given  to  fccds,
 fresh  vegetables  and  newspapers  etc.

 So  far  as  the  hon.  Member’s  point  about  statement  is  concerned,  if  he  tables  a  questicn

 properly,  my  colleague,  Shri  Chattopadhyaya  will  definitely  give  a  reply.

 So  far  as  the  free  trade  zones  are  concerned  my  colleague  Shri  Chattopadhyaya  mey  tell  in

 detail.  We  can  perhaps,  charter  planes  if  we  get  full  cargo.

 Shri  Madhu  Limaye  Mr.  Speaker,  Sir,  are  you  satisfied  with  the  answer?

 Mr.  Speaker  :  It  is  the  hon.  Member  who  has  to  be  satisfied.

 Shri  Raj  Bahadur  :  I  have  given  all  the  information  I  had  with  me.

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  को  संबोधित  है  ।

 वाणिज्य  मंत्री  डी०  पी०  :  खड़े

 अध्यक्ष  महोदय
 :  यदि  मैं  एक  बार  प्रक्रिया  से  हटता  हूं  तो  फिर  मैं

 उसे
 भविष्य  में  नहीं

 रोक  सकता  ।  मुझे  आश्चर्य  है  कि  मंत्री  महोदय  एसा  क्यों  करते

 Shri  Madhu  Limaye  :  [  have  already  requested  you  to  give  your  decision  on  such  matters.

 अध्यक्ष  महोदया  यदि  वाणिज्य  मंत्री  की  इस  प्रश्न  का  उत्तर  देने  में  रूचि  थी  तो  उन्हें

 इसे  नागर  विमानन  मंत्रालय  को  संबंधित  नहीं  करना  चाहिये  था  ।  वह  कह  सकते  थे  कि

 इसका  आंशिक  सम्बन्ध  मेरे  मंत्रालय  से  है  कौर  आंशिक  सम्बन्ध  wa  मंत्रालय  से  तक

 मैँ  इसका  उपाय  निकाल  लेता  ।  wa  मे  उन्हें  उत्तर  देने  की  अनुमति  देता  हूं  ।

 क प्रो ०  डी०  पी०  चट्टोपाध्याय  मुझे  विशेष  कुछ  नहीं  कहना  यदि  मुझसे  प्रशन  पुछा

 = जायेंगी  तो  में  उसका  उत्तर  सकता  हुं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  इसका  फैसला  ama  में  कर  लीजिए  |

 श्री  डी०  डी०  देसाई  :  मंत्री  महोदय ने  विमानों  द्वारा  ढोये  गये  माल  की  कुल  मात्रा
 ~

 qe  है  ।  उन्हें  अपने  दावे  के  समर्थन  म  गत  एक  वर्ष  के  मासिंक  आंकड़े  देने  चाहिये  थे  ।

 इसके  अ्रतिरिक्त  मंत्री  महोदय  ने  यह  भी  कहा  है  वापसी  पर  माल  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 ह
 तथ्य  यह  है  कि  दोनों  att  का  माल  उपलब्ध  है  ।  हम  अपने  निर्यात  से  अधिक  आयात

 करते  वापसीਂ  पर  माल  मिलने  में  कठिनाई  wast  है  ।  ्

 मंत्री  महोदय  ने  यह  भी  बताया  है  कि  350  टन  माल  wal  ढोया  जाना  है  ।  इस

 उत्तर से  हमें  संतोष  नहीं  यह  संभव है  कि  नष्ट  होने  वाले  माल  के  लिये
 जिस  भाड़े

 की  पेशकश  की  गई  माल  समय  पर  न  ढोने  के  कारण  उसे  रह  करना  पड़ा
 ।

 मंत्री  महोदय  ने  तेल  महंगा  हो  जाने  का  भी  उल्लेख  किया  परन्तु  इसके  साथ-साथ  भाड़े

 में
 भी  तो  वृद्धि  की

 गई  भाड़ा  3.  50  रुपये प्रति
 किलोग्राम

 से
 बढ़ा  कर  5.  90

 प्रति  किलोग्राम  कर  दिया  गया  है  जो  पुराने  भाड़े  से  2650  रुपये  प्रति  टन  अधिक  है  ।
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 10  1974  अविलम्बनीय  लोक  महत्त्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 मंत्री  महोदय  से  पुछा  गया  है  कि  क्या  उन्होंने  बाजार  का  कोई  अध्ययन  किया  है  जिससे

 बहू  उपलब्ध  माल  का  fag  कर  सकें  ।  देश  में  काफी  कीमती  सामान  बनता  है  जो  हमारी

 अथ  व्यवस्था  के  लिये  निर्यात  संवर्धन  के  माध्यम  से  महत्वपूर्ण  है  ।  इसके  शभ्रलावा कई  विमान

 चाटकर  करने  के  लिये  उपलब्ध  हैं  ।

 इस  बात  का  उल्लेख  किया  गया  है  कि  एयर  इंडिया  तथा  wea  एयर  लाइनें  माल

 होती  तथ्य  यह  है  कि  wa  एयर  लाइनें  बाहर  माल  नहीं ले  जा  रही  इस  बात  की

 जांच  की  जानी  चाहिये  कि  क्या  उन  एयर  लाइनों  में  पिछले  वर्षो  में  अधिक  माल  ढोया  है  ।

 श्री  राज  बहादुर  :  यदि  मैं  माननीय  सदस्य  की  बात  ठीक-ठीक  समझ  सका  हुं  उन्होंने

 टिप्पणी  अ्रघिक  की  ग्र  प्रश्न  कम  पुछ  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  मझे  पिछले  वर्षों  के

 wins  देने  चाहिये  थे  ।

 म॑  माननीय  सदस्य  का  ध्यान  ag  1973  के  लिये  जो  झांकी  मेंने
 दिये

 हैं  wit  ag

 1974  के  लिये  जो  विचाराधीन  अंकड़े  हूँ  उनकी  कौर  दिलाना  चाहता हूं  i)  क्षमता  में  14

 प्रतिशत  विधि  से  एयर  इंडिया  शरीक  माल  उठा
 सकेगा

 ।  माननीय  सदस्य  ने  यह  विचार

 किया  है  कि  वापसी  उड़ानों  से  माल  मिलने में  कोई  कठिनाई  नहीं है  ।  ऐसी  बात  नहीं

 ज  यदि  कोई  विमान  फल  सब्जी  इरादी  ले  जाये  तो  वापसी  उड़ान  में  उस  विमान  से  उसी

 प्रकार  का  सामान  लाने  के  लिये  नहीं  मिलता  है  ।

 हमारा  अनुभव  कि  माल  की  ढलाई  में  हानि  भी  होती  है  परन्तु  हम  निर्यात  संवर्धन

 झर  राष्ट्रीय  हित  में  एसा  करते हैं  |

 भाड़  में  जो  विधि  हुई  है  वह  सर्वविदित  है  ।

 जहां  तक  विमानों  का  सम्बन्ध  एयर  इंडिया  ने  1  भ्रमर  1974  से  अपनी

 रह  की  हुई  सेवाएं  aa  कर  दी  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  उसने  दस  पैकेटों  वाली

 वाही  सेवा  भी  area  की  है  जिससे  प्रति  सप्ताह  यर  को  25  टन  माल  भेजा  जा  सकता

 श्री  डी०  डी०  देसाई  :  हम  सभी  जानते हैं  कि  हमारे  संयंत्र  कभी-कभी  पुर्जों  की  कमी  के

 कारण  क्षमता  से  कम  उत्पादन  करते  हैं  यदि  वापसी  उड़ान  से  पुर्जे  मंगाये  जायें  तो

 लाभप्रद  होगा  |

 श्री  राज  बहादुर  यह  बात उस  देश  पर  निसार  करती  है  जहां  हमारे  विमान  जाते

 यदि  गल्फ  के  देशों  को  फल  सब्जी  भेजें  जायें  तो  वहां  से  पूर्व  नहीं  सकते हैं  |

 श्री  सध  दण्डवत  इस  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  के  विषय  का  सम्बन्ध  निर्यात

 में  हो  रही  गिरावट  रोक  उससे  होने  वाली  विदेशी  मुद्रा  की  हानि  से
 है

 ।

 ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  को मैँ  आपसे  एक  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  ।  कभी-कभी  यदि  एक

 सम्बन्ध  दों  मंत्रालयों  से  होता  है  तो  क्या  सम्बन्धित
 शत Md  . wots SUALSIM  पों  से  यह  आशा  नहीं  की  जा  सकती

 कि  वे  रखकर  स्पष्टीकरण  दें  ?
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 Calling
 avienuen

 to  a  Matter  of  Urgent  Public  Importance  April  10,  1974

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  के  लिये  समय  बहुत  मित  होता  है
 ।

 यदि
 नीय  सदस्य  दो  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  दें  तो  बेहतर  होगा  ।

 प्रो०  मधु  क्या  नये  माल  की  बुकिंग  पर  लगाये  गये  प्रतिबंध  के  कारण  निर्यात

 में  कमी  हुई  है  कौर  यह  कमी  ठीक-ठीक  कितने  प्रतिशत  हुई  है  तथा  तदनुसार  विदेशी  मुद्रा
 की

 कितनी  हानि  हुई  है  ?

 क्या  इन  नये  प्रतिबंधों  के  परिणाम  स्वरूप  खाद्य  झ्राभूषणों  ale

 चमड़े  के  निर्यात  में  भी  कमी  हुई  है  ?

 जब  कुछ  प्रतिबंध  लगाये  जाते  हैं  तो  किन-किन
 वस् तुझ ों  को  प्राथमिकता  दी  जाती

 मद्रास  से  विदेशों  को  कुछ  वस्तु भ्र ों  का  निर्यात  किया  जाना
 था  ।  मद्रास से  उन्हें  बम्बई

 लाया  जाना  था
 ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  स्पष्ट  रूप  से  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  इस  अवस्था  में
 भी  मद्रास  से  बम्बई  तक  100  टन  माल  ढोया  जाता  क्या  यह  सही  है  कि  एयर  लाइनों

 द्वारा  छोटे  पैकटों  वाली  माल  उठाये  जाने  के  कारण  सूती  कपड़ों  के  निर्यात  को  भी  सबसे

 ates  हानि  हो  रही  यदि  यह  सही  है  तो  यह  स्पष्ट  है  कि  विदेशी  मुद्रा  की  स्थिति
 कठिन  हो  जायेगी  wk  भारत  के  लिये  ब्रिटेन  का  ताजें  फलों  ae  बाजार  wie  ब्रिटेन  तथा

 साइप्रस  का  सब्जियों  का  बाजार  स्थायी  रूप  से  खो  देने  का  खतरा  बना  हुमा  si  क्या  वह

 इस  स्थिति
 को

 सुलझाने  का  प्रयत्न  करेंगे  ?

 जहां  तक  विमान  द्वारा  निर्यात  का  सम्बन्ध  क्या  श्रकेले  बम्बई  से  निर्यात  की

 fer  औसत  दर  40,000  किलोग्राम  से  कम  होकर  10,000  किलोग्राम  हो  गई  इस

 घाटे
 को

 पूरा  करने  के  लिये  क्या  ठोस  कार्यवाही  की  जायेगी
 ?

 ग्रामों  के  निर्यात  में
 भी

 बहुत  कमी  हुई  मुझे  पता  चला  है
 कि

 कामों  के  निर्यात
 को

 लगभग  10  करोड़  रुपये  तक  बढ़ाया  जा  सकता  है  ।  गत  वर्ष  केवल
 50

 लाख  रुपये

 के  झाम  भेजे  गये  थे  |

 क्या  यह  सच  है  कि  अफगानिस्तान  को  भेजे  जाने  वाला  20  लाख  रुपये  का  कुटनी

 रेशम  अमृतसर  में  पड़ा  gm  विदेशी  मुद्रा  वसूल  करने  में  भारी  हानि  हो  रही  है  ।

 श्री  राज  बहादुर  :  एयर  इंडिया  में  स्थान  की  उपलब्धता  की  कौर  हमें  ध्यान  देना  है  ।

 माननीय  सदस्य  ने  श्राम  का  उल्लेख  किया  ate  10,000  किलोग्राम  का  झांकना  बताया

 जो
 टनों

 में  60  टन  होता  यह  लाभप्रद है  ।  इस  तथ्य  के  बावजूद  fe  यह  लाभप्रद

 @  हम  इसका  निर्यात कर  रहे  हैं  1

 माननीय  सदस्य  ने  मद्रास  कौर  कलकत्ता  पत्तनों  से  ढोये  जाने  के  लिये  पड़े  माल  का

 उल्लेख  किया  ।  ये  आंकड़े  मद्रास  में  32  टन  कलकत्ता में  30  टन  हैं  ।

 भ्र मृत सर  से  अफगानिस्तान  को  भेजे  जाने  वाले  सूती  कपड़ों  के  बारे  में  वाणिज्य  मंत्री  जांच
 करेंगे  ।
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 विशेषाधिकार  का  प्रश्न 1896

 ——

 भाड़े  की  दर  a  ag  को  ग्रहण  होती  है  ।  प्राथमिकता  का  जहां  तक  सम्बन्ध

 यह  ताजे  ऊनी  चमड़े  के  सामान  of  को  दी

 जाती है  ।

 वाणिज्य  मंत्रालय  द्वारा  गठित  कार्यकारी  दल  के  अनुसार  1975  तक  33,000  टन

 माल  दुलाई  के  लिए  उपलब्ध  होगा  तथा  यह  प्रयास  किया  जायेगा  कि  जहां  तक  संभव  हो

 कमी  को  पूरा  किया  जाये  ।

 ee

 बिहार  विधान  सभा  के  सन् नाव सान  के  बारे  में

 RE  PROROGATION  OF  LEGISLATIVE  ASSEMBLY  OF  BIHAR

 श्री  उ्योतिमंय
 म  बिहार  में  भ्रध्यक्ष  द्वारा  विधान  सभा  का

 सान
 करने  का  मामला  मैँ  यहां  उठाना  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  विधान  सभाओं  का  सत्रावसान  होता  है  कौर  कुछ  विधान  सभाय

 स्थगित  होती  परन्तु  इससे  इस  सदन  का  क्या  सम्बन्ध  है  ?

 शी  ज्योति मंथ  बसु  :  वहां  एक  संवैधानिक  संकट  उत्पन्न  हो  गया  है  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior)  :  There  has  been  an  extia  oidinary  5110  81101.  The

 Assembly  has  been  adjourned  sinedie  without  passing  the  moticn  of  Thanks.  Weshculd  at  least
 be  given  a  chance  to  discuss  the  matter  here.

 श्री  पीलू  मोदी  संवैधानिक  व्यवस्था  भंग  होने  पर  विचार  करने  का  संसद  को  अधिकार  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  मैने  इसकी  जांच  कर  ली  है  ।

 ps  PAD  Pa  Se  EN  EIS  es

 विशेषाधिकार  का  प्रश्न

 QUESTION  OF,PRIVILEGE

 पाण्डिचेरी  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  के  आदेश  के  बारे  में  अध्यक्ष  द्वारा  की  गई  बंटी  की

 कार्यवाही  का  समाचारपत्न ों  में  प्रकाशन

 Siri  M.C.  Daga  (Pali)  :  Sir,  On  3rd  April,  1974,  you  had  given  the  folic  wingruling  1egarding

 Presidential  order  on  Pondicherry

 be  the  lapses,  we  must  find  a  way  cut.  After  all,  Perdicheiy  is  in  India.

 On  broader  considerations,  I  will  call  a  meeting  of  the  leaders  of  Paities  in  which  the

 Finance  Minister  and  Law  Minister  may

 The  meeting  was  convened  on  the  5th  April.  But  in  the  moining  of  6th  April,  all  the  newsfa-

 pers  have  reported  special  session  on  Pondy  Billਂ  and  for  early  Rajya  Sabha  sessicn

 rejectedਂ  etc.  etc.’

 Under  the  rules,  the  proceedings  of  a  Committee  shall  be  treated  as  ccnficential  and  these

 should  not  be  communicated  to  the  Press,  before  the  report  has  tcen  presertcd  tc  the  Hcu  se,

 The  House  has  not  been  informed  about  what  haprened,  but  it  has  appeared  in  the  Press.

 प्रो०  my  दण्डबते :
 :

 यह  एक  श्रमौपचारिक  मीटिंग थी  ।

 श्री  मूलचन्द  यह  भ्रनौपचारिक नहीं  थी  ।
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 ait  ज्योतिर्मय  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  है  ।

 श्री  पीलू  मोदी  :  :  मेरा एक  व्यवस्था का  प्रश्न  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  पहले  मुझे  उनकी  पूरी  बात  तो  सुनने
 दो  ।

 Shri  M.C.  Daga  :  The  publication  of  proceedings  in  the  papers  is  the  breach  cf  Privilege

 of  the  House.  I  request  that  this  should  be  enquired  into,

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  माननीय  सदस्य  ने  जो  वक्तव्य  दिया  वह  गलत है
 ।  पांच  अप्रैल  जो

 मीटिंग  आयोजित  की  गई  वह  अनौपचारिक  थी  ।  उस  मीटिंग  में  हम  यह  चाहते  थे  कि  सरकार

 पांडिचेरी  के  विनियोग  विधेयक  के  बारे  में  राज्य  सभा  की  मंजूरी  ले  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  व्यवस्था  का  प्रश्न  बया  है  ?

 att  ज्योतिर्मय  बसु  :
 व्यवस्था  का  प्रश्न  यही  है  कि  वह  सदन  में  गलत  वक्तव्य  दे  रहे  हैं  )

 समाचारपत्रों ने  यह  समाचार  प्रकाशित करके  एक  सेवा  कार्य  ही  किया है  ।

 श्री  पीलू  मोदी  :  माननीय  सदस्य  ने  अपना  विशेषाधिकार  का  प्रश्न  किसके  खिलाफ  उठाया

 उस  दिन  जो  मीटिंग  प्रायोजित  की  गई  वह  संविधान  के  साथ  धोखाधड़ी  करने  का  एक  षडयन्त्र

 |

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior)  :  Sir,  to  call  the  meeting,  a  conspiracy  te  cefierd  the

 constitution  is  a  reflection  on  the  Members.  This  should  not  form  part  of  the  preccedings.

 श्री  एस०  एम०  बनो  श्री  डागा  ने  विशेषाधिकार  का  मामला  उठाया  है  ।  यह

 विशेषाधिकार  का  मामला  या  तो  अखबारो ंके  खिलाफ  होना  चाहिए  उन  सदस्यों  के  खिलाफ

 जिन्होंने  उस  मीटिंग  में  भाग  लिया  ।  कार्यवाही  पर  ऊपर  6.0 0.0  नहींਂ  लिखा  रहता  परन्तु

 कार्यवाही  रोजाना  समाचार पत् लों  में  प्रकाशित  होती  है  ।  इसलिए  डागा  साहब  से  अनुरोध  करता  हूं

 कि  इस  प्रकार  का  विशेषाधिकार  का  प्रश्न  वह  न  क्योंकि  इसमें  समाचारपत्न ों  की  स्वाधीनता  का

 प्रश्न  भो  ञ्  जाता  है  ।  समाचारपत्रों  की  स्वाधीनता  को  बनाये  रखना  चाहिए  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  The  mecting  convened  by  you  could  not  be  termed  as  Parliamentary
 Committee.  The  composition  and  number  of  members  a  committee  are  announced  in  the

 House.  It  was  also  mentioned  in  the  invitation  that  either  you  should  attend  the  meeting  or

 send  your  representative  to  the  meeting.

 Mr.  Speaker  «  Similar  practice  is‘adopted  with  regard  to  Business  Advisory  ccmmiitee.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  ;  If  this  meeting  is  given  the  status  of  Business  Advisory  Commi-
 ttee,  then  there  can  not  be  any  privilege  issue.  The  members  were  called  through  invitation.
 There  can  not  be  any  privilege  issue  against  the  newspapers.  After  all,  the  members  might
 have  told  them.  We  can  now  unitedly  decide  that  the  decisions  of  such  meetings  should  be
 disclosed  first  in  the  House  before  these  are  published  in  the  papers.

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka)  :  Sir,  you  should  give  your  ruling  that  the  proceedings  of  such
 comnittees  should  not  be  published  in  the  papers  without  your  permissi  an  ait च  OF  he  approval  of  the
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 House  How  could  the  privilege  be  violated,  when  the  proceedings  of  unofficial  Committees
 are  noite  sudj  -natter  of  privilege  If  any  m2mber  has  disclosed  the  proceedings,  I  am  ready
 to  take  the  full  responsibility

 पी  श्याम नन्दन  मिश्र  :  अनौपचारिक  बैठक  की  कार्यवाही  के  बारे  कोई

 शिकार  का  प्रश्न  निहित  नहीं  है  ।  मगर  कोई  विशेषाधिकार  का  प्रश्न  बनता  तो  वह  सरकार  के  खिलाफ

 बनता  जिसकी  राजनैतिक  कार्य  समिति  ने  इस  मामले  को  व्यापक  प्रकार  दिया  ।  आपको  इस  बारे
 में  स्त्रेष्छा  से  सरकार  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  का  प्रश्न  उठाना  चाहिए  |

 Mr.  Speaker  If  this  meeting  is  considered  to  be  a  Committee,  then  the  question  of  privilege
 would  bz  applicable  to  both—Government  as  well  as  Members

 श्री
 श्याम नन्दन

 मिश्र  :  मेरे  विचारों को  गलत  तरीके  से  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।  यह  कहा  गया  है
 कि  मैंने  अध्यादेश  जारी  करने  का  समर्थन  जबकि  अन्य  सदस्य  राज्य  सभा  का  फिर  से  अधिवेशन

 बुलाने  के  पक्ष  में  थे  ।  मेरा  विचार  यह  था  कि  गैर-कानूनी  शभ्रधिनियम  को
 विधि-मान्य

 बनाने  के  लिए

 | तत्काल  विधेयक  पेश  होना  चाहिए  ।  इसलिए मैं  विशेषाधिकार  का  प्रश्न  उठा  सकता  हूं

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने इस  मामले पर  इसलिए  चर्चा  किये  जाने  की  manta  दी  जिससे  में

 आपक  विचारों  से  अवगत  हो  सक  ।

 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  उत्तर  श्री  डागा  को  यह  स्पष्ट  करना  चाहिए था  कि
 विशेषाधिकार  यंत्र  किन  व्यक्तियों  अथवा  संस्थानों  द्वारा  gar है  ara  मीटिंग  आयोजित  करने

 की  बात
 सदन

 में
 कही  इसलिए  पहले  सदन  को  यह  जानने  का  अ्रधिकार  है  कि  उस  मीटिंग  में  क्या

 हुमा |

 सदस्यों  के  लिए  एक  इस  भ्रामक  की  अ्राचरण  संहिता  बनाई  जानी  चाहिए  कि  वे  समिति  की  बैठकों

 की  जानकारी  को  जाहिर  न  करें  ।

 ५
 श्री  नरेन्द्र  कुमार  साल्व  (  बेतुल )  श्री  डागा  मल  प्रश्न  को  स्पष्ट  रूप  से  मन  नहीं

 ला
 सके  मूल  प्रश्न  यह  है

 कि
 क्या  यह  सदन  का  विशेषाधिकार  नहीं  है  कि  सदन  समिति के

 निर्णयों  के  समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  होने  से  पहले  उनसे  हो  ।  wae  श्रनौपचारिक  मीटिंग

 भी  आयोजित  की
 तो  भी  उसके  निर्णयों के  बारे  में  जानने  का  सदन  का  अधिकार  है  ।  अगर

 निरंतर  पहले  समाचार  पत्नी  में  प्रकाशित  हो  जाते  तो  इस  बारे  में  भी  निर्णय  करना  होगा  कि

 जानकारी  देने  वाले  व्यक्ति  के  खिलाफ  क्या  कार्यवाही  की  जायगी  ।

 संसदीय  कार्य  मंत्री  Fo  रघु रामे या )  एक  महत्वपूर्ण मामला  है  कौर
 मैं  माननीय

 सदस्यों  ate  विशेषकर  विरोधी  पार्टी  के  नेतायों  से  garde  करूंगा  कि  वे  इस  मामले  पर  राजनीति

 को  परे  रखकर  विचार  करें  ।  हमें  इस  बारे  में  आचरण  संहिता  बनानी  चाहिए  कि  क्या  इस  प्रकार  की

 कार्यवाही  को  समाचारपत्रों  में  जाहिर  करना  चाहिए  या  नही ं।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त
 आपने  सभा  में  घोषणा  की  थी  कि  इस  गम्भीर  समस्या  का

 समाधान  निकालने  लिए  सदस्यों  की  मीटिंग  आयोजित  की  जायेगी  शौर  उस  निर्णय  को  सभी ने

 स्वीकार  कर  लिया था  ।  सारे  देश  को  इस  बात  की  जानकारी थी  ।  aa  उस  मीटिंग  के  परिणामों की

 जानकारी
 से  सारे  देश  को  वंचित

 रखना
 अनुचित है  शर  इससे  लोगों  में  एक  उत्तेजना  की  भावना
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 फैल  सकती है  समाचारपत्न  का  तो  मर  कत्तव्य  ही  है  कि  बे  हर  स्रोत  से  समाचारों  का  पता  करके

 उन्हें  प्रकाशित  करें |  अध्यक्ष  महोदय  को  स्वयं  सदन को  इस  बात  की  जानकारी  देनी  चाहिए कि  मीटिंग

 में  क्या  हुमा

 att  पीलू  मोदी
 :

 ठीक  यही  बात  मैँ  कहना  चाहता  था  ।  नगर  सदन  के  स्थगित  हो  जाने  के

 सदन  को  सुचित करना  सम्भव  नहीं  तो  समिति  की  सहमति से  श्रध्यक्ष  महोदय  स्वयं  विज्ञप्ति

 जारी  कर  सकते  थे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैँ  सदस्यों  के  विचारों  के  लिए  उनका  झ्राभारी  हूं  ।  सामान्य  प्रक्रिया  यह  है  किः

 दो  प्रकार  की  समितियां  होती  हैं--निर्वाचित  site  meer  द्वारा  नामनिर्देशित  ।  इनकी  कार्यवाहियों

 के  बारे  में  नियम  हैं  कि  इनकी  कार्यवाही  को  समिति  द्वारा  सारांश  दिये  बिना  कौर  समिति  की  अनुमति

 के
 बिना

 समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  नहीं  किया  जा  सकता  ।  तदर्थ  आधार  पर  आयोजित की  गई  समितियों

 की  कार्यवाही  मेरे  विचार  में  झ्रौचित्य
 का

 नियम  लागू  होता  है
 ।

 कोई  छोटी  सी
 टिप्पणी

 तो  की
 जा

 सकती  परन्तु  इस  बार  तो  कार्यवाही  समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  हुई  है
 ।

 नगर  मुझे पता  होता
 कि

 इस  प्रकार  से  कार्यवाही  समाचार  पत्तों  में  प्रकाशित  तो  मैं  स्वयं  भ्र गले  दिन  विचार  विमर्श  का
 सारांश  या

 निर्णय  की  मुख्य  बातों  से  सदन  को  कर  देता  ।

 ma  हम  दुबारा  मीटिंग  करके  इस  बारे  में  विचार  करेंगे  ।  पहले  भी  विरोधी  पक्ष
 के
 नेताम

 की  मीटिंगें हुई  परन्तु  कभी  भी  समाचारपत्रों में  उसकी  कार्यवाही  प्रकाशित नहीं  हुई  ।  मैं  श्राशा  करता

 हूं  कि
 भविष्य  में  औचित्य  के  मामले  पर  धिक  संयम  कौर  जिम्मेदारी  से  काम  किया  जायगा  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  What  happened  in  the  meeting?

 Mr.  Speaker  :  What  has  been  reported  in  the  Press.

 att  पीलू  मोदी
 :

 उस  मीटिंग  में  क्या

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमने  सभी  पतलूनों  पर  विचार  विमर्श  किया  ।  सदस्यों  की  अलग-ग्रहण  राय

 थी
 ।  प्र  निर्णय  gar  वित्त  मन्त्री  सभा  पटल  पर  बजट  कौर  वित्तीय  विवरण  पत्र  शादी  रखें

 '  '  '

 श्री  श्याम नन्दन  मिलन  :  ऐसा  कोई  निर्णय  नहीं  gar  ।

 att  मधु  लिमये  :  आदेश  गैर  कानूनी था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 वित्त  veal  से  यह  पता  चला  कि  छपाई  श्रादि  के  बाद  कागजात 11

 तारीख  तक  तैयार  होंगे  शर 15  अथवा  16  तारीख  तक  विनियोग  विधेयक  पर  बहस  होगी  ।  विरोधी

 पार्टियों  ने  यह  कहा  कि  राज्य  सभा  की  तत्काल  मीटिंग  बुलाई  जानी  चाहिए

 श्री  मधु  लिमये  :  वैधता  का  सुधार कैसे  होगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  सरकार का  दृष्टिकोण यह  है  कि  वह  कानूनी  है  ।

 श्री  मधु  लिमये  :
 भ्रध्यक्ष  महोदय  की  क्या  राय  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :
 राज्य  का  अधिवेशन  आयोजित  करने के  बारे  में  में  पहले  ही  कह

 परन्तु  सरकार  का  कहना  है  कि  वह
 22  अप्रैल से  पहले  राज्य  सभा  का  अधिवेशन  बुलाने  में  असमथ

 द्
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 att  पीलू  मोदी  :  क्यों  ?

 पका  पता  कर अध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  स्वयं  सरकार  az Nf  ब्र  UNE a  ब

 माननीय  सदस्य  ने  व्यक्तिगत  रूप  से  इसे  मुझे  दिया  ।  मेँ  समझा  था  किं  ag  बहुत  गोपनीय  मामला

 होगा  परन्तु  मुझे  पता  चला  है  कि  यह  मामला  समाचार  पत्रों  में  पहले  ही  प्रकाशित  हो  चुका  है  ।

 श्री  ज्योतिमंय  ag  हार्बर  )  :
 यह  मामला  न्यायालय  में  गया  हुसना  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  मामले  में  पहले  मेरी  सम्मति  ली  जानी  चाहिये  थी  ।

 शी  ज्योतिमंय  बसु  :
 जब  न्यायालय  मामले  पर  विचार  कर  रहा  है  तो  क्या  श्राप  ऐसी  बात

 को

 कानूनी  रूप  देने  के  लिये  कार्यवाही  कर  सकते  हैं  जिस  पर  न्यायालय  को  निर्णय  देना  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मैँ  यहां  कानूनी  रूप  देने  के  लिये  नहीं  बैठा  हूं

 ।

 जो  मामला  आपको  माफिक  जाता  है  वह  चाहे  न्यायालय  में  निर्णय  के  लिये  पड़ा  हो  आप  उसे

 यहां  चर्चा  के  लिये  उठा  देते  हैं  ।

 भी  राम  सहाय  पांडे  )  :  औचित्य  के  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  मैं  कहना  चाहूंगा  कि
 '  '

 अध्यक्ष  सभा  में  व्यक्त की  गई  राय  को  ध्यान  में  रखते  मैं  इस
 विशेषाधिकार

 के
 प्रश्न

 पर  अपनी  सम्मति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।

 बिहार  विधान  सभा  के  सल् लाव सान  के  बारे  में--जारी

 be
 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior):  Now  the  matter  relatingto  Bil<r  should

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  राज्यपाल  विधान  सभा  का  सत्रावसान  करना  ae  विधान-सभा

 को  शभ्रनिश्चित  काल  के  लिये  स्थगित  करना  अनुचित  सभा  धन्यवाद  प्रस्ताव

 स्वीकार  नहीं  किया  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 इस  मामले  से  संसद  का  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  यह  कोई  ऐसा  विशेषाधिकार

 नहीं  है  जिसका  इस  सभा  में  उल्लेख  किया  जाए  ।

 शी  श्याम नन्दन  मिश्र  :  वर्ष  1969 में  जब  पश्चिम  बंगाल  के  राज्यपाल  ने

 अभिभाषण  में  दो  गद्यांश  छोड़े  दिये  थे  तब  वह  मामला इस  सभा  में  उठाया  गया  था  कौर  उस  पर  पूर्ण
 वाद-विवाद  gar  था  ।  बिहार  में  सरकार  ने  विधान  सभा  में  जानबूझ  कर  एक  प्रस्ताव  रखा  कि  सभा

 स्थगित  को  जाये  fear  मत  विभाजन  के  सभा  को  अनिश्चित  काल  के  लिये  स्थगित  कर  दिया  गया  ।'

 हमारा  यह  कत्तव्य  है  कि  हम  इस  मामले  पर  विचार  करें  wie  इस  पर  कोई  निर्णय  करें  ।  इस  मामले

 पर  चर्चा  के  लिये  समय  दिया  जाए  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  यदि  हमने  यह  मामला  यहां  नहीं  उठाया  हम  अपने  कत्तव्य से  च्युत

 होंगे
 क्योंकि

 विधान  सभा
 राज्यपाल

 के  अभिभाषण के  धन्यवाद  प्रस्ताव  को  स्वीकृत  नहीं  कर  सकी  ।

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka)  :  Please  s2e  the  precedents  with  regard  to  this  matter  and  allow
 us  to  discuss  the  matter  tomorrow  in  one  way  or  the  other.
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 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Without  adopting  the  motion  of  thanks,  the  Bihar  Government

 adjourned  the  Assembly  sine  die.  It  creates  a  doubt  that  the  Government  had  lost  confidence
 in  the  House.  Therefore,  a  discussion  on  this  matter  may  be  allowed.

 श्री  विक्रम  महाराज  :  संविधान के  अनुच्छेद  176  के  भ्रन्तगंत ae  नहीं  कहा  गया  है
 कि

 धन्यवाद  प्रस्ताव  को  पारित  करना  होगा  ।  म  अनुरोध  करता  हुं  कि  राज्यपाल  के  श्रशिभाषण
 को  विधान मंडल  द्वारा  पारित  किया  जाना  अत्यावश्यक  नहीं है  ।

 राज्यपाल  ने  अनुच्छेद  174  के  ु प्रन्तग  अपनी  शक्तियों  का  उचित  प्रयोग  किया  है
 |

 इस  मामले  पर  चर्चा  आरंभ  करना  गलत  प्रक्रिया  होगी  |

 श्री  जी०  विश्वनाथन  :  राज्यपाल  अध्यक्ष  महोदय  ने  जो  कुछ  किया  है  वह

 संविधान  के  अनुरूप नहीं  है  ।  हम  इस  मामले  पर  इस  सभा  में  चर्चा  कर  सकते  हैं
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  संगत  प्रश्न  यह  है  कि  कया  लोक-सभा  इस  बात  का  निर्णय  कर  सकता

 है  कि  उन्होंने  अपने  पद  का  अनुचित  प्रयोग  इस  मामले  पर  लोक-सभा  में  चर्चा  की  जा  सकता

 दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  राज्यपाल  ने  विधान  सभा  का  सत्रावसान किया  ।  प्रत्येक बात  राज्यपाल

 के  नाम  से  होनी  है  ।  हमारा  इससे  क्या  सम्बन्ध  है--यह  बात  मैँ  नहीं  समझ  रहा  हूं
 ।

 श्री  श्यासनन्दन  मिश्र  :  संवैधानिक संकट  उत्पन्न  हो  गया है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  प्रक्रिया  है  ।  संवैधानिक  संकट  के  बारे  में  रिपोर्ट  जाती  है  ।  उसे  सभा  के

 समक्ष  रखा  जाता  है  ।  हम  इस  मामले  को  इस  ढंग  से  नहीं  ले  सकते  हैं  |

 मैं  इस  विषय  पर चर्चा  की  झ्र नुम ति  नहीं  देता  हूं  ।

 सभा  पटल  पर  पत्न  रखे  जाएं  ।

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌  के  वर्ष  1970-71  के  वार्षिक  तथा

 परीक्षा  आदि

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी  ०
 : मैं  निम्नलिखित

 (८ |  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  भ्रनुसंधान  परिषद  के  वर्ष  1971  के  वार्षिक  प्रतिवेदन

 तथा  संस्करण  )  की  एक  प्रति  तथा  वर्ष  1970-71  के
 लेखा-परी  गीत

 fe दलली के =  WNGS  |  aq  197 (2)  वैज्ञानिक  तथा  श्रौद्योगिक  अनुसंधान  नई  v  71  के  लेखे  सम्बन्धी

 लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  की  एक  प्रति  ;
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 (3)  उपर्युक्त मद  (1)  प्रौढ़  (2)  में  उल्लिखित  दस्तावेज़ों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में

 हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  was  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  eto  6661/74]

 सीमा-सूचक  1962  के  अन्तर्गत  अधिसूचनाएँ  तथा  केन्द्रीय  उत्पाद

 शल्क  1944

 वित्त  मंत्रालय  सं  राज्य  मंत्री  Fo  आर०
 में  निम्नलिखित पत्न  सभा  पटल  पर

 रखता ह

 (1)  सीमा  शुल्क
 1962  की

 धारा
 159

 के
 mena

 ग्र धि सुचना  संख्या  पाठ  सा ं०
 नि०  324  तथा  wast  की  एक  जो  भारत  के  राज पत्न  दिनांक
 30  1974  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 म॑  रखी  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०

 (2)  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  नियम  1944  के  भ्रत्तगंत जारी जारी  की
 गई  श्रधिसुनना  संख्या  सा  ०

 aio  नि०  323  तथा  ast  की  एक  जो  भारत  के

 दिनांक  30  1974 में  प्रकाशित हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  |

 म  रखी  गयी
 ।

 देखिए  संख्या एल  टी०  6663/74]

 बम्बई  किराया  तथा  आवास  गृह  दर  नियंत्रण  sfifany
 1974

 गह  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्र  ~ (at  एफ०  एच०  म॑  गुजरात  राज्य  विधान  मण्डल
 का  प्रत्या  योजन  )  1974

 की
 धारा  3m  उपधारा  (  3 3)  के  श्रन्तगंत  बम्बई

 होटल तथा  प्रवास  गुह  दर  नियंत्रण  संशोधन  )  1974  (
 pase

 regain अधिनियम  संख्या  5)  तथा  श्रीधर  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर
 रखता  हूं  ।  जो  भारत

 के  राज पत्न दिनांक  31  1974  में  प्रकाशित ह्य  था  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  ठी ०  6664/74]

 भारतीय  तार  1974

 संचार  मंत्रालय  उप-मंत्री  जगन्नाथ  पहाड़िया )  में  भारतीय  तार  1885

 की  धारा  7  की  उपधारा  (5)  के  अन्तरगत  भारतीय  तार  1974

 तथा  अंग्रेजी  संस्करण )
 की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 जो
 भारत  के  राजपत्र  9

 1974  में  प्र घिस चना  संख्या  साए  सां०  नि०  2  59  में  प्रकाशित  हए

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी
 ०-6665/74]
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 PUBLIC  A  अध ह पक [वा प
 AMITTEE

 और  प्रतिवेदन

 शी  ज्योतिमंय
 बसु  :  मैं  लोक  लेखा  समिति  के  नि  ललित  प्रतिवेदन  प्रस्तुत

 करता हूं
 श

 (1)  रेल  मंत्रालय  के
 सम्बन्ध

 में  समिति  के  प्रतिवेदन
 a  ईई  सिफारिशों  पर  सरकार

 द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  बार ेम॑  1064  प्रतिवेदन  |

 (2)
 \

 सहकारिता  विभाग  के  सम्बन्ध  में  समिति  के  प्रतिवेदन में  दी  Peer

 रकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही के  बारे  में  107  वां  प्रतिवेदन

 a

 लक्खोंसराय  राघव  स्टेशन  पर  राव  सुरक्षा  दल  क  कर्मचारियों

 ्
 द्वारा  संगीनों  से  कथित  हमले  के  बारे  में  वक्तव्य  थि

 STA  TEMENT  RE.  ALLEGED  BAYONET  CHARGE  BY  RPF  PERSON.
 NEL  AT

 LAKHISARAI
 RAILWAY  STATION

 रेल  मंत्रालय में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  कुरेशी )  :  मैं  यह  बयान  19-3-74  को  लक्खी सराय

 रेलवे  स्टेशन  पर  रेलवे  सुरक्षा  दल  के  कर्मचारियों  द्वारा  किये  कथित mara के  सम्बन्ध  में

 29-3-74  को  लोक  सभा  में  दिये  गये  मेरे  बयान  के  सन्दर्भ  में  श्री  मधु  लिमये द्वारा  दिये  गये  सदन के

 विशेषाधिकार  भंग  करने  तथा  करने  से  सम्बन्धित  नोटिस  तथा  सदन  में  9  74  को  हुई

 बहस  के  उत्तर  में  दे  रहा  हूँ  ।  उस  बयान  में  मेने  केवल  यह  कहा  था  कि  को  तितर-बितर करने  के

 काम  पर  लगायी  गयी  पुलिस  या  खेलने  सुरक्षा  दल  को  संगीनों के  उपयोग  का  कोई  आदेश  नहीं  दिया

 गया  थाਂ  |  इस  सम्बन्ध  यह  स्पष्ट  करना  आवश्यक  है  कि  संगीनों का उपयोग करना का  उपयोग  करनाਂ  एक  ऐसी  निश्चित

 कार्यवाही  है  जिस  में  उपयोग  करने  वाले  दल  की  एक  विशेष  प्रकार  से  रचना की  जाती  है  तथा  इसका

 उपयोग  समुचित  आदेश  कौर  नियंत्रण  के  अधीन  किया  जाता  है  ।  मेरा  सदन  को  यह  बताना

 था  कि  मौके  पर  उपस्थित पुलिस  या  रेलवे  सुरक्षा  दल  के  किसी  अधिकारी  ने  संगीनों  के  उपयोग  का  कोई

 aes  नहीं  दिया  था ।

 मैने  झपने बयान  में  यह  तथ्य  स्वीकार  किया  था  कि  गिरफ्तार  व्यक्तियों  में  से  5  व्यक्तियों के  शरी  र

 में  घोंपे  जाने  के  घाव  थे  ।  इससे  यह॒  स्पष्ट हो  जाता  है  कि  जानबूझकर  गलत  बयान  देने  अथवा

 किसी  तथ्य  को  छिपाने  का  मेरा  कोई  इरादा  नहीं  माननीय  सदस्य  महोदय ने  स्वयं डा  ०

 लें  मोदी  द्वारा  लिखित  पुस्तक  कि नम डिक  जुरिस्पुडंसਂ  से  दिये  गये  उद्धरण  में  यह  उल्लेख  किया  है  कि

 छेदनुमा प्रिया  सुराख
 वाले  घाव

 कई  प्रकार  के  हथियारों  से  लग  सकते  हैं  जैसे
 ।  वास्तव

 में  किस  हथियार  से  ये  चोटें  लगीं  इसका  पता
 पुलिस  की  जाँचपड़ताल  के  बाद

 ही  लग  सकता  है  जो  कि  जारी  हे
 ।

 ये  उक्त  बयान  देते  र  सिरी

 शिक्षक  दवारा
 दी

 गयी  सूचना  के  आधार  पर  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  किये  गये

 ee  ae
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 20  1896  नियम  377  के  अन्तगंत  मामला

 मैंने  सप्लाई  निरीक्षक  को  निलम्बित  किये  जाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  बयान  नहीं  दिया  क्योंकि

 वह  रेलवे  कम  चारी  नहीं  हैं  झ्र ौर  रेलवे  का  उस  पर  कोई  नियंत्रण  नहीं  है  ।  रेल  प्रशासन  के  पास  यह

 भी  सूचना  नहीं  थी  कि  उक्त  निरीक्षक  ने  इस  घटना  में  क्या  पार्ट  अदा  किया  अ्रथवा  रेलवे  सुरक्षा  दल  की

 सांठ  गांठ  से  लखीसराय  का  मालगोदाम  जलाने  में  उसका  हाथ  था  ।

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka)  :  A  deliberate  attempt  has  been  made  to  hush  up  the  | है  21101
 lam  giving  th:  m2aning  of  bayonet  charge  as  is  givenin  the  Dictionaryਂ  on

 page  200

 Bayonet  charge  impetuous  and  on  page  608  th2  meaning  0.  Impetuous’”’  is
 given  as—‘moving  violently  or  ‘acting  with  rash  or  sudden  energy  When  the  investi
 gation  is  ging  on  how  canths:  hon,  Minister  rule  outthat  the  injures  were  not  caused  by
 bayonet  Do  they  mean  that  the  police  used  spear?  These  things  should  not  be  excluded

 Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi  :  I  have  stated  the  factual  position  and  nothing  can be  said  at  the
 stage  because  the  police  is  investigating  the  matter

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  मामले  की  जांच  हो  रही  है  कौर  मंत्री  महोदय  ने  अपनी  कोई  नहीं

 दी  है  ।  इस  मामले में  मंत्री  महोदय  कसे  जाते हैं  ?  मैं  इस  की  भ्र नू मति  नहीं  दे  सकता  |

 विदेश  मंत्री  6  बजे  बातचीत  के  बारे  में  एक  वक्तव्य  सभा  पटल  पर  रखेंगे  |

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त
 :  क्या  वह  केवल  सभा-पटल  पर  ही  रख  गे  या  कुछ  कहेंगे  भी  ?

 विदेश  मंत्री  स्वयं  सिह  दि  अप  चाहेंगे  तो  में  एक  संक्षिप्त  वक्तव्य  दंगा  |

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  हम  वक्तव्य  चाहते

 ।
 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 Mr.  Deputy  Speaker  in  the  Chai

 नियम  के  अंतगर्त  मामला

 MATTER  UNDER  RULE  377

 कतिपय  ओषधियों  की  कमी

 श्रीमती  रोजा  देशपांडे  मध्य )  :  श्री  क़बीले  केमिकल  वस  बड़ौदा  ने  दो  श्रौषघियों

 शार्कों  रोल  शौर  ग्लायकोडिन  सर्प  बासा का  का  स्टाक  रखने  गोदामों  में  इस  इरादे  से  कर

 लिया  है  कि  वह  सरकार  पर  उक्त  श्रौषघियों  का  मूल्य  बढ़ाने  के  लिये  दबाव  डाले  कौर  वह  इन

 औषधियों  को  बाजार  में  नहीं  खाने दे  रही  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  भ्रनुरोध  करूंगी  कि  वह  इस  फर्म  के

 कार्यकरण  की  जांच  करें  गौर  कल  तक  एक  वक्तव्य दें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आशा  है  कि  मंत्री  महोदय  माननीय  सदस्या  की  बात  नोट  कर  लेंगे  ।

 127
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 es

 अनदानों  की  मांगें  1974-75

 DEMANDS  FOR  GRANTS,  1974-75

 शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग

 बोलने  वाले  सदस्यों  की  संख्या  काफी  है  मत  दो संसदीय  काय  मंत्री  के०  रघरामेंया )
 घण्ट  का  समय  बढा  दिया  जाये  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 Shri  K.C.  Pandey  (Khalilabad)  Even  after  27  years  of  independence,  no  change  has  beer

 made  in  the  policy  regarding  education  A  number  of  committees  and  ccmmissicns  hed  teen

 et  up  but  the  recommendations  of  those  commissions  have  not  been  implemented  and  as  a  result

 of  that  discontentment  among  students  and  teachers  is  steadily  increasing.  If  the  country  is  to

 bz  mdz  strong,  radical  changes  in  its  education  system  are  to  be  made  and  education  should  be

 jod-o¢i2nted.  Drastic  chin  $  are  required  to  be  made  in  the  presenteducation  policy.  The  res-

 ponsibility  in  respect  of  rising  unemployment  entirely  vests  with  the  Ministry  of  Education.

 Onz  way  of  dealing  with  this  problem  is  to  make  eduation  job-oriented.  Also,  it  should  be

 m)dif2d  so  as  to  mik2  it  an  effostive  instrumznt  of  character-building

 This  Ministry  is  solely  responsible  for  the  decline  in  character  after  independece  So  long

 as  th:  education  policy  of  the  country  is  not  totally  changed,  the  discontentment  among  the  stu-

 dents  would  continue

 It  is  necessary  in  the  interest  of  national  integration  that  the  pattern  of  higher  education

 b2  made  uniform  through  out  the  country.  The  educatoinal  standard  of  the  entire  university

 education  can  be  raised  only  by  take  over  by  the  centre

 There  is  a  great  disparity  in  regard  to  the  allocation  of  grants  between  rural  enc  011:  ६10
 are  Schools  in  rural  areas  should  be  given  grants  at  par  with  those  of  urban  areas  so  that  their

 standard  could  be  raised

 he  Education  Ministry  has  associated  itself  with  the  celebrations  cf  birth  cente  naries

 of  several  great  men,  but  in  connection  with  the  celebration  of  fourth  centenary  of  ‘Ramacharita

 35३9,  the  Education  Ministry  has  remained  indifferent  The  Education  Ministry  should  give
 attention  to  it,  since,  Mahatma  Tulsi  occupies  an  unparalleled  position  in  Hindi  literature

 A  committee  was  constituted  to  find  out  reasons  that  led  to  discontentment  amcng  the
 I  would  like  to  know  as  to  what  heppend  to  that

 It  is  the  duty  of  the  Education  Ministry  to  save  the  students  from  the  clutches  of  politici-
 ans  W! ho  use  them  to  achieve  their  Own  interests.

 With  these  words,  [  support  the  demands  of  the  Ministry

 Shri  Mulki  Raj  Saini  (Dehra  Dun) :  I  rise  to  support  the  demands  for  grants  of  the  Ministry.
 This  Ministry  has  an  important  role  to  play  and,  it  should  be  given  more  funds.

 not It  is  regrettable  that  the  goal  of  imparting  that  primary  education  has  MOL  been  reached  in
 our  country  even  after  27  years  of  independence.

 There  are  special  schools  to  cater  to  the  needs  of  the  rich  who  can  afford  to  spend  mere  on
 he  education  of  their  children,  while  the  common  poor  people  have  to  send  their  children  to
 ordinary:  schools  where  good  education  is  not  provided  All  public  schcols  that  have  created
 a  monopoly  over  higher

 noncte posts  should  be  closed
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 1974  अनुदानों  की  मांगें  1974-75
 क

 We  are  told  every  time  that  there  would  be  a  change  in  the  policy  of  Education,  but  who
 would  bring  about  this  change  and  when?

 The  report  of  the  Ministry  indicates  that  there  are  numerous  organizations.  If  all  cf  them
 act  sincerely,  there  may  not  be  any  necessity  of  criticism  of  the  working  of  the  Ministry.  The
 main  cause  of  the  discontentment  among  the  students  is  the  defective  Educational  policy  which
 needs  to  be  drastically  changed.

 The  P.A.C.  has  also  passed  scme There  have  been  gross  irregularities  in  I.I.T.,  Delhi.

 strictures  against  working.  What  action  the  Government  has  taken  onits  report?  I  had

 written  to  the  Education  Minister  on  26-5-72,  6-7-72  and  7-3-73  in  this  regard  but  I  did  not  recieve

 any  reply  from  him.

 The  Director  of  the  Institute  has  himself  admitted  that  all  sorts  of  mal-practices  are  preva-
 lent  there.

 The  hon.  Minister  may  please  look  into  the  matter  personally.

 श्री  विश्वनारायण  शास्त्री  पांचवीं  पंच  वर्षीय  योजना  के  प्रारूप  में  प्राइमरी

 शिक्षा  पर  after  बल  दिया  गया  किन्तु  6  से  11  वर्ष  के  बच्चों  के  लिये  कोई  कार्यक्रम  तैयार  नहीं

 किया  गया  है  ।  इस  बग  के  बच्चों  की  शिक्षा  पर  ध्यान  देने  के  लिये  प्राइमरी  शिक्षा  पर  झ्रधघिक  cara

 दिया  जाना  चाहिये  |

 हमने  क्षेत्रीय  भाषाओं  को  शिक्षा  का  माध्यम  माना है  ।  हमें  उन  भाषियों  के  विकास  की  are

 उचित  ध्यान  देना  चाहिये  ।  राष्ट्र  भाषा  के  रूप  में  हिन्दी  की  प्रगति  नहीं  हो  सकेगी  ।  हिन्दी

 को  समुचित  स्थान  देने  के  लिये  क्षेत्रीय  भाषाओं  का  विकास  करना  आवश्यक  है  ।

 राष्ट्रीय  संस्कृत  संस्थान  ने  अपने  एक  प्रस्ताव  में  सरकार  को  सुझाव  दिया  है  कि  दिल्‍ली  में  एक

 पाण्डुलिपि  पुस्तकालय  स्थापित  किया  जाये  |  मेरा  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  है  कि  इस  पर  तुरन्त  कार्य

 वाही  की  जाये  ।

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को  अनुदान  बांटने  वाला  निकाय  बना  दिया  गया

 इस  आयोग  कोई  सराहनीय  काम  नहीं  किया  है  ।  म  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध

 करता हूं  कि  वह  यह  सुनिश्चत  करें  कि  आयोग  परीक्षा  प्रणाली  में  उचित  सुधार  करे  कभी  तक  आयोग

 ने  कोई  ऐसा  कार्य  नहीं  किया  जिसकी  प्रशंसा
 की

 जा
 सके

 भ्रनुदानों  के  मामले
 में

 ग्रामीण  क्षेत्रों
 के

 कालेजों  की  भ्रांत  वैसे  ध्याम  नहीं  दिया  जाता  जेसे

 नगरीय  क्षेत्रों  के  कालेजों  की  are  दिया  जाता  है  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  कालेजों  होस्टलों  के  निर्माण  के  लिये

 40-50  gare  रुपये  दिये  जाते  हैं जबकि  नगरीय  क्षेत्रो ंमें  2-3  लाख  रुपये  दिये  जाते हैँ  ।

 जहां  तक  सांस्कृतिक  कार्यों  का  सम्बन्ध  साहित्य  अकादमी  ने  विभिन्न  भाषाओं  में  काय  किया

 है  ।  परन्तु  इस  संस्था  के  लिये  सात  लाख  रूपये  नियत  किये  गये  इस  अकादमी  के  लिये  afar

 राशि दी  जानी  चाहिए  ।

 संगीत  नाटक  अकादमी  कौर  ललित  कला  अकादमी  को  साहित्य  अकादमी  की  अपेक्षा  अधिक

 राशि  दी  जा  रही  है  ।  परन्तु  यह  दो  अकादमियां  अभी  देहाती  क्षेत्रों  में  कुछ  नहीं  कर  रही  उन्हें

 अपने  ग्रामीण  भारत  का  ज्ञान  होना  चाहिए  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भी  सांस्कृतिक  कार्य  करने  चाहिएं  t
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 सरकार  ने  सांस्कृतिक  श्रमदान-प्रदान  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  विभिन्न  देशों  के  साथ  प्रतिनिधि

 भेजने  के  समझौते  किये  परन्तु  प्रतिनिधि  मण्डलों  के  चयन  का  तरी का  संतोषजनक  नहीं  है  ।  इन  के
 *

 चयन  के  मामले  में  भारत  के  सभी  भागों  को  स्थान  दिया  जाना  चाहिए  ।

 जहां  तक  स्वयंसेवी  संगठनों  को  अनुदान  देने  की  बात  इसमें  देश  के  सभी  भागों  का  ध्यान  रखा

 जाना  चाहिए  ।  देश  के  पिछड़े  ate  सुदर  क्षेत्रों  की  we  alae  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।

 प्राचीन  स्मारकों  कौर  स्थलों  के  संरक्षण  लिए  वर्तमान  कानून  में  संशोधन  करके  अनावश्यक

 निर्माण  को  रोका  जाये  कौर  स्मारकों  के  सौंदयं  को  बनाये  रखा  जाये  ।

 विश्वविद्यालयों  के  विद्याथियों  के  लिए  पुरालेख-शास्त्र  मुद्रा-शास्त्र  और  प्रतिमा-विज्ञान  के

 प्रशिक्षण  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।

 Shri  Yamuna  Prasad  Mandal  (Samstipur)  $  Isupport  the  demand  Nos,  24,  25  and  26  of  the

 Ministry  of  Education  and
 Social,  Welfare.

 It  is  encouraging  that  allocation  of  funds  for  nutritions  meals  for  the  children  has  been
 increased  from  one  and  half  crore  to  450  crores  of  rupees.  But  the  fact,  however,  is  that  the

 percentage  of  expenditure  on  children  in  the  total  plan  outlay  has  been  declining,  Andhra  Pradesh
 is  lucky  in  this  respect,  asits  per  capita  expenditure  is  177°4.  The  per  capita  expenditure
 on  Education  in  Bihar  is.  the  lowest,  i.e.  10-3.

 Several  members  have  said  that  the  objectives  of  education  be  changed,  The  Central  Schools
 organisation  has  not  kept  before  itself  any  worthwhile  goal  in  this  field.  If  the  Government
 itself  does  not  find  any  goal,  does  not  vocationalize  the  education  and  does  not  make  it  j  ob-oriented,
 then  who  will  improve  our  lot?

 Measures  should  be  taken  to  preserve  and  develop  our  ancient  language  Sansktit.  516  [5
 should  also  be  taken  for  the  propagation  of  our  official  language  Hindi.  | ६1  appears  that  the  Govein-
 ment  is  apathetic  to  the  expansion  of  Hindi,  which  is  the  language  of  the  masses.

 There  is  a  great  discontentment  and  unrest  in  the  field  of  education.  Even  in  the  field  of
 sports  and  physical  culture,  the  standard  is  falling,  Adequate  attention  should  be  paid  towards
 them,  Equal  eduational  facilities  should  be  provided  to  the  children  of  the  rich  and  the  poor.

 at  एन०  ई०
 होरो

 :  शिक्षा  विभाग  की  उपेक्षा  की  जाती  है  ।  श्रेया  यह  किसी

 मंडलीय  स्तर  के  मंत्री  के  gets  होता  ।  शिक्षा  केन्द्रीय  विषय  होना  चाहिए  ।  समूची  शिक्षा  प्रणाली
 को  नया  रूप  दिया  जाये  शर  व्यवसायिक  शिक्षा  को  माध्यमिक  शिक्षा  का  भाग  बनाया  जाये  ।

 कई  सदस्यों  ने  यह  मांग  की  है  कि  शिक्षा  को  व्यवसाय  प्रधान  बनाया  जाये  ।  इन  बातों  पर  विचार
 fear  जाये  ।

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  राशियां  देकर  बहुत  सहायता  कर  रहा  है  परन्तु  में  समझता
 हुं

 कि  इससे  कुछ  विशेष  विश्वविद्यालय  ही  लाभ  उठा  सके  हैं  ।  पूर्वी  भारत  के  विश्वविद्यालयों  को  आयोग
 से  कभी  तक  पर्याप्त  सहायता  नहीं  मिल  रही  है  ।  बिहार  में  अनुसूचित  जातियों  ate  अनुसूचित
 जातियों  वाले  क्षेत्रों  में  कालेजों  को  धन  के  अभाव  का  समाना  करना  पड़  रहा  है  ।  रांची  विश्वविद्यालय

 को
 केन्द्र  विश्वविद्यालय  में  बदलने  की  मांग  कुछ  वर्ष  पूर्व की

 गई  थी  यदि  tar  सम्भव

 ag  केन्द्र  विश्वविद्यालय छोटा  नागपुर  में  होना  चाहिए  ।
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 नेशनल  बुक  ट्रस्ट  बहुत  सी  भाषा ग्र ों  में  पुस्तकें  प्रकाशित  करता  है  ।  परन्तु  आदिवासियों  की  भाषा

 को  प्रोत्साहन  देने  लिये  केवल  मौखिक  सहानुभूति  व्यक्त  की  गई  है  ।  प्रा दि वासियों  की  भाषा  में  तुरन्त

 साहित्य  सृजत  करना  चाहिए  ।  व्यस्क  शिक्षा  की  बहुत  अधिक  उपेक्षा  की  गई  इसका  समूचे  देश  में

 परिस्तार  किया  जाना  चाहिए  ।  संभी  गांवों में  इसका  प्रचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 शिक्षा  विभाग  को  खेलों  के  विकास के  लिये  आयोग  या  समितियां  बनानी  चाहिएं  ।  अनुसूचित

 जातियों  are  अनुसूचित  जनजातियों  को  विभिन्न  योजनाओं के  झधघीन  दी  जाने  वाली  सहायता  की

 राशि  बढ़ायी  जानी  चाहिए  क्योंकि  जीवन  निर्वाह-व्यय में  विधि  हो  गई  है  ।

 मानसिक  रोगियों एवं  रंग  व्यक्तियों  के  प्रति  न्याय  करने  की  दिशा  में  बहुत  कम  कार्य  किया  गया

 सरकार  को  देखना  चाहिए  कि  राज्य  सरकारें  सनौर  स्वयंसेवी  एजेंसियों  लाखों  पीड़ित लोगों  की

 सहायतार्थ  कार्यवाही  करती  है  ।

 The  Dy.  Minister  in  the  Ministry  of  Education  aud  Social  Welfare  and  in  the  Department
 of  Culture  (Shri  D.P.  Yadav)  :  I  appreciate  that  the  members  have  expressed  satisfacticn  (६८1  the
 working  of  the  Central  School  Organization  It  has  b2en  stated  that  there  is  no  reason  to  restrict
 thir  activities  to  urban  areas  only.  The  fact  is  that  central  school  organizaticn  was  estalbished
 with  a  limited  objective  of  imparting  education  to  the  such  Government  emplcyees  and  2imy
 personnal  who  are  frequently  transferred  from  place  to  place  At  present  about  180such  schools
 are  fuistioning  in  the  country.  In  view  of  our  limited  resources,  I  cannot  promise  opening  of

 more  Cantral  Schools

 Further  it  is  not  correct  to  say  that  the  cost  ratio  in  these  schools  is  very  higher.  This  scheme
 ig  miinly  for  the  convenience  of  army  personnel  and  the  Government  employees  and  such  schcols
 have  0550  opened  at  hard  stations  in  diffzrent  areas.  There  is  also  a  scheme  to  open  compre-
 hensive  schools  and  efforts  would  be  madz2  to  implement  it  with  the  cooperation  of  the  Finance

 Ministry.

 It  has  been  said  that  there  are  no  regulations  for  admissicn  to  Central  Schccls  end  cnly
 children  of  high  officials  get  admission  there  Lam  glad  to  inform  that  admissicn  to  such  schools

 Even  if  a  single  case  of  discriminaticau:  tn is  mad3  throughout  th:  country  on  the  basis  of  tests
 th:  mutter  of  ad  nission  is  brought  to  our  notice,  serious  action  would  be  taken

 Shri  Damodar  Pandey  (Hazaribagh)  :  The  children  of  the  Government  officials  are  admitted
 im  tn?  schools,  but  th2  local  brillient  students  are  not  admitted.  Would  the  Gcvernment  arrange
 for  thsir  admission

 Shri  D.  P.  Yadav:  Ihavealready  stated  that  these  schocls  are  primarily  meant  for

 Government  ot  डाई  and  th  left  out  seats  are  given  on  the  basis  of  merits

 It  has  bsen  said  that  there  was  a  great  unrestinthestudent  community.  In  order  to  tackle
 the  problems  of  students,  ws  prepared  to  open  more  such  schools,

 The  members  have  seriously  expressed  their  vicws  on  the  student  problems  We  do  every
 thing  in  our  means  to  tackle  the  basic  issues  of  the  students  and  to  provide  all  amenities  to  them
 But  the  students  should  not  be  misled  for  selfish  ends  In  order  to  meet  their  basic  needs  we  also

 Propose  to  start  Nehru  Yuvak  Kendras  in  each  district  of  the  country

 Their  main  objective  is  to  devise  ways  and  means  to  utilise  the  services  of  school  or  college

 drop-outs,  the  potential  youth  force  for  nation  building  purposes  and  to  draw  up  an  integrated

 developmental  programme  for
 that

 purpose.  Further, it  is  proposed  (o  start  a  Naticnal  Volunteers

 service  scheme.
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 About  80  lakh  of  young  people  in  our  country  were  today  suffering  from  eye-diseyse  and

 other  kinds  of  diseases.  It  is  proposed  that  our  Ministry  in  co-operation  with  Heakh  ‘Ministry

 would  bring  them  under  a  programme  which  is  known  as  against  Disease  programme.  द

 A  solid  programme  has  to  be  chalked  out  for  eradicating  preventable  discascs  among  OLT  youths,

 As  regards  propagation  of  Hindi,  we  have  so  far  appointed  22000  Hindi  teackcrs  io  teach

 Hindi  in  Non  Hindi  speaking  States  and  it  is  proposed  to  eppoint  additicnal  11000  teachers  more.

 There  is  massive  programme  to  be  undertaken  for  the  development
 of  Hindi.

 Then  for  the  development  of  Sanskrit,  the  allocation  of  funds  have  now  been  raiscd  Lo  Rs.  5

 crores  and  30  lakhs  during  the  last  Five  Year  Plan.  It  is  also  prepescd  io  start  a  central  Sanskrit

 Reference  Library  to  collect  ancient  manuscripts  and  10  conduct  research  into  them.

 श्री  नवल  किशोर  सिंह  पीठासीन  हुए

 [  Shri  Nawal  Kishore  Sinha  in  the  Chair

 Then  measures  were  also  being  taken  for  the  development  of  Urdu,  Arabic  and  other  Tadian

 regional  languages.  An  allocation  of  Rs.  10  crores  has  been  macs  for  this  purpose.

 Shri  Jagannath  Mishra  (Madhubani)  :  I  am  grateful  to  the  hon.  Minister  for  his  essurance
 but  I  must  mention  the  case  of  Mithila  University  which  has  till  now  being  denied  grants  by  U.G.C.

 I  therefore  want  that  he  should  consider  this  long-standing  demand  favourably.

 Prof.  S.  Nural  Hasan  :  A  reply  has  been  given  many  a  time.

 Shri  Jagannath  Mishra  :  This  mean  no.  | लि  therefore,  appeal  to  him  10  consider  it  seriously
 and  fayourably.

 Shri  D.P.  Yadav  :  Shri  Halder  and  Shri  Sudheswar  Pandey  have  alleged  that  Adult  literacy

 Scheme  are  a  total  failure.  But  it  is  not  a  fact  Though  we  have  not  achieved  desircd  success

 init.  It  may  be  noted  that  education  is  a  state  subject  but  at  the  same  time  I  want  to  assure  the

 House  that  no  such  Scheme  shall  be  allowed  to  suffer  for  want  of  funds.

 It  has  also  been  alleged  that  we  have  provided  more  moncy  to  Ecmtay  Functicnal  Literacy

 Scheme.  But  I  may  assure  you  that  we  shal}  not  allow  any  voluntary  organisation  in  this  field

 to  suffer  for  want  of  fund.  Your  cooperation  is  also  soliciated  in  making  edult  cducation  propra-

 mMe  a  success.

 Regarding  Functional  Literacy  Programme.  We  have  covercd  106  districts  ard  some  more

 would  be  covered  soon.  It  cannot  make  any  headway  unless  you  all  extend  your  cooperation
 through  coordinating  work  being  done  by  Nehru  Yuval  Kendra,  NCC  and  such  other  vcluntary

 organisations.

 Mr.  Chairman  :  Whether  his  attention  has  been  drawn  to  the  suggestion  regarding  cxicnding

 help  to  unemployed  Youth  by  opening  Audit  Litcracy  Cenircs  and  helping  them  through  Pan-
 are chayats?  If  so,  what  is  his  reaciion  th  whe  to?

 Shri  D.P.  Yadav  You  have  yourself  been  taking  personal  interest  in  this  matter.  :  went
 assure  here  that  we  would  utilise  the  funds  available  with  Cooperative  Banks  also  end  all  100९  55217
 help  would  be  extended  in  Practical  Farmers’  Training  Programme  and  Youth  Leadership  Train-
 ing  Programme.

 Regarding  Shri  Bibhuti  Mishra’s  querry,  I  want  to  state  that  it  is  no  longer  poss'ble  tc  import
 training  to  all  the  teachers  in  N.C.E.R.T.  and  its  four  regional  colleges.  Only  their  Icaders  can
 reczive  training  there.  The  teacher‘s  workshop  of  Primary  School  Teachers  Associations  of  the
 entire  country  has  had  a  very  salutary  effect  on  their  thinking  and  they  are  now  cngceed  in  Frepar-
 ing  curricula  on  the  basis  of  actual  study.  UNICEF  is  also  extending  help  in  training  of  teachers:
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 At  present  we  propose  to  cover  100  training  colleges  and  400  such  schools  thereunder  We  having
 started  imparting  training  to  representative  teachers  under  NCERT  but  they  will  have  to  take  reflex
 action  in  States  on  return

 Shri  Dalip  Singh  (Outer  Delhi)  :  I  support  the  Demands  of  Education  Ministry.  No  doubt
 Education  facilities  have  been  extended  but  I  regret  to  say  that  in  many  schools  of  Dethi  there  are
 0  mathematics  and  science  teachers  for  a  long  time  Moreover,  two  systems  of  Education  viz
 Pablic  Schools  for  aristocratic  classes  and  Government  Schools  for  the  masses  should  not  be
 there  You  cannot  being  socialism  like  this,  How  can  you  expect  students  of  such  Schcols  to
 com  ste  in  TAS,  IPS  and  NDA  Examination  etc

 It  is  gratifying  to  note  that  as  many  as  180  Central  Schools  arc  there  to  cater  to  the  children
 of  Central  Government  Employees  where  service  are  tranferred  from  one  place  to  another.  But
 education  facilitias  in  rural  areas  are  very  unsatisfactory

 I  had  urged  last  time  also,  that  education  system  all  over  the  country  should  be  uniform
 so  that  every  citizen  may  get  equal  opportunity  in  competition  and  securing  jobs

 Delhi  School  Education  Act  should  be  effectively  implemented  and  all  injustice  and  victi-
 misation  of  teachers  should  be  ended  .  Arrangement  should  also  te  made  to  appoint  Senior  P.T.LS
 in  Government  Schools  if  we  want  our  youth  to  take  interest  in  sports  and  in  some  cased  such  vacan-
 cies  are  as  much  as  1-2  years  old

 The  hon.  Minister  should  pay  personal  attenticn  towards  upkeep  anc  maintenance  of
 various  ancient  historical  monuments,  especially  in  the  capita

 In  my  village,  Shahpur  Jat,  there  used  to  be  only  a  primary  school  when  I  wes  a  boy.  Even
 new,  that  is  so.  There  a  H.S.  School  needs  to  be  opened  in  the  villege,  as  the  cxisting  cme  in

 Hauz  Khas  is  also  being  shifted  from  there  With  thesc  words  I  support  the  Demands  of  the
 Ministry

 है  पी०  जी०  मावलंकर  :  शिक्षा  मंत्रालय  का  प्रतिवेदन  शिक्षा  के  स्तर

 इस  पर  किए  गए  ध्यान  की  दृष्टि  से  त्रुटिपूर्ण  है  क्योंकि  किसी  लोकतंत्र
 की

 प्रगति  का  यही
 मानदण्ड है  ।

 यद्यपि  इस  क्षेत्र  में
 व
 काफी  काम हुआ  थापी  आरम्भ  में  ही  ठीक  वरीयता  न  मिलने से  इस  क्षेत्र  मं

 पर्याप्त  प्रगति  नहीं  हई  है  ।  इसका  कारण  शिक्षा  मंत्रालय  के  पास  धन  क  अभाव  भी  है  ।  पांचवीं

 योजना  में  प्रस्तावित  धन  में  तीन  बार  कटौती की  जा  चकी  है  alc  लगता  है  चरागे a  भी  कभी  कर

 दी  जाएगी  ।

 प्रतिवेदन  के  आरंभिक  अध्याय  में  गैर-परम्परागत  उच्च  शिक्षा  लिए  एक  राष्ट्रीय  जनता

 विश्वविद्यालय बनाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 अ्रध्यापकों को
 को

 समाज
 में  आदर  का  स्थान  देने  व  उन्हें  राहत  देने  की  बातें  तो  ठीक  हूँ  परन्तु  उसके

 साथ  ही  विचार  व्यक्त  करने  सम्बन्धी  स्वतन्त्रता  भी  होनी  चाहिए  ।  कई  विख्यात  अध्यापक  विदेश

 जाने में  श्रसमर्थ  रहते  हैं  ।  इस  समस्या  की  कौर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।  देश  के  विद्वानों को  विदेशों

 में
 ग्न्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन

 में  सम्मिलित होने  की  सुविधाएं  प्रदान की  जानी  चाहियें  ।

 प्रतिवेदन  में  उल्लेख  है  कि  पांचवीं  योजना  में  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  लिये
 210  करोड़

 रुपये
 का  उपबन्ध  किया

 गया
 है

 ।
 शिक्षा  के  चहुंमुखी  विकास के  लिये  यह  राशि  पर्याप्त नहीं  है  ।  श्र

 फिर  उस  राशि  में  से  श्रीकांत  राशि  जवाहर  लाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  जैसे  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों

 पर  व्यय  की  जाती  है  ।
 इस  प्रकार  का  वितरण  उचित  नहीं  है  ।  किन्हीं  विश्वविद्यालयों पर  अधिक  व्यय

 किया
 जा  सकता  है  ।  परन्तु  यह  शरिक  व्यय  अन्य  विश्वविद्यालयों को  उपेक्षा करके  नहीं  होना  चाहिये  ।
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 इंडियन  इन्स्टीट्यूट  arp  एडवांस  शिमला  का  कार्यकरण  ठीक  नहीं  हैं  ।  इसके  निदेशक

 एवं  कार्यकरण  के  बारे  में  झनेक  शिकायतें  यह  बताया  जाये  कि  क्या  ag  संस्था  अपेक्षित  कार्य

 कर  रही है  ॥

 किसी  भी  विकासशील  लोकतन्त्र  में  शिक्षा  का  बहुत  अधिक  महत्व होता  है  गरीब  हमारे  देश  में

 शिक्षा  की  दशा  राज  बहत  चिंतनीय  है  ।  शिक्षा  संस्थाएं  बंजर  हो  रही  हैं  ।  अध्यापकों  एवं  विद्यार्थियों

 में  भविष्य के  प्रति  कोई  उत्साह नहीं  विद्याथियों को  इस  प्रकार का  प्रशिक्षण  व  शिक्षा  नहीं दी
 जा  रही  जिसके  परिणामस्वरूप वे  जीवन-संघर्ष  में  उतर  सकें  ।  इसको  सुधारने  के  लिये  अधिक

 धन

 at  आवश्यकता  है  |  शिक्षा  मंत्री  को  प्रधान  मंत्री  एवं  अन्य  सहयोगियों पर  जोर  डालना  चाहिये

 कि  शिक्षा  मंत्नी  को  मंत्रिमंडलीय  स्तर  दिया  जाये  श्र  शिक्षा  के  लिये  अधिक  धन  राशि का  उपलब्ध

 किया  जाये  ।

 पिछले  दिनों  विश्वविद्यालय  एवं  कालेज  अध्यापकों  के  पुनरीक्षित  वेतनमान  घोषित किए  गए

 परन्तु उस  में  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय के  चयन ग्रेड  के  700  अध्यापकों के  वेतनमानों का  कोई  उल्लेख

 नहीं  है
 ।

 केवल  वेतन  मान  सुधारणा ही  काफी  नहीं  सेवा  सुरक्षा  का  भी  महत्व  है  ।  विशेषरूप से
 सरकारी  प्रबंध के  अन्तर्गत  कालेजों  के  अध्यापकों  को  सेवा  सुरक्षा  बिल्कुल  प्राप्त  नहीं  है

 ।  सरकार
 को

 इस  कौर  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 शारीरिक शिक्षा  निदेशकों  प्रौढ़  प्रंथपालों  की  स्थिति  की  भोर  भी  ध्यान  देना  चाहिये  ।  ने  भी  अन्य

 झ्रध्यापकों  के  समान  शिक्षा  का  एक  dat  हैं  ।  उनके  बिना  विश्वविद्यालयों  ake  कालेजों में  शिक्षा  का

 विकास संभव  नहीं  है  ।

 छात्रों  के  सन्तोष  की  we  हमें  विशेष  ध्यान  देना  चाहिये  ।  श्राज देश  में  101  विश्वविद्यालय हैं
 alt  4158  कालेज  हैं  ।  जबकि  1960 में  45  विश्वविद्यालय एवं  1542  कालेज  थे  इसी  गति  से  छात्रों

 की  संख्या में  भी वृद्धि हुई  यदि  उन्हें  सन्तुष्ट  करने  के  लिये  विशेष  प्रयास  न  किये  गये  तो  वे

 अवश्य  ही  गलत  पथ  पर  चलेंगे  |

 गुजरात  में  अनेक  विश्वविद्यालयों  कौर  कालेजों  में  गड़बड़  हुई  ।  इस  सब  के  पीछे  उनकी  पीने  के
 स्वास्थ्य  प्रयोगशालाओं  व  खेल  के  मैदानों

 की  कमी  arte  सम्बन्धी  शिकायतें  सरकार ने  इने  सब  शिकायतों पर  विचार  करने  के  लिए  अनेक

 समितियां  गठित  की  हैं  परन्तु  इसके  साथ-साथ  भ्रध्यापकों  एवं  छात्रों  के  बीच  नियमित  रूप  से

 बातचीत  होनी  चाहिये  ।  जिससे कि  छात्र  समझें  कि  उन्हें  भी  शिक्षा  से  कूछ  प्राप्त  करना  है  ।  यदि  हमें

 शिक्षा  को  उद्देश्यपूर्ण  बनाना  है  तो  इसके  लिये  हमें  अधिक  से  ates  शक्ति  व  धन  लगाना  पड़ेगा

 तभी  छात्र  स्वाभिमानी  एवं  सुसंस्कृत  बन  सकेंगे  ।

 श्री ए०  एस०  कस्तूरे  :  शाज देश में
 देश  में

 87
 प्रतिशत  छात्र  प्राथमिक  शिक्षा  प्राप्त  कर

 रहे  हैं  ।  इस  प्रकार  13  प्रतिशत  बच्चे  ऐसे  हैं  जिन्हें  शिक्षा  नहीं  मिल  पाती  ।  ये  बच्चे  अनुसूचित  जातियों

 एवं  जन  जातियों के  हैं  ।  ये  देश  के  भीतरी  भागों में  रहते  इन्हें देश  के  wa  भागों के  लोगों  के

 स्तर  पर  लाने  के  लिये  विशेष  उपाय  दिये  जाने  चाहियें
 ।

 इस  दृष्टि  से  सरकार  को  प्रनुसूचित  जातियों
 ब  जन  जातियों  के  विद्यार्थियों  को  विशेष  प्रोत्साहन  देकर  शिक्षा  के  प्रति  आकर्षित  करना  चाहिये

 इससे  इन  जातियों  के  बच्चे  भी  राष्ट्र  निर्माण  में
 सक्रिय

 भाग  ले
 सकेंगे  ।  आधिक  विकास /  सामाजिक

 ढांचे
 के  आधुनिकीकरण व  लोकतन्त्रात्मक  समस्याओं

 के
 उचित  कार्यकरण की  दृष्टि  से  साक्षरता का
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 प्रसार  wa है  कौर  इसका  केवल  मात्र  यही  उपाय  है  ।  सभी  नागरिकों  को  समान  प्रदान

 करने  की  दिशा  में  भी  यह  पहला  कदम  है  ।

 पौढ़  शिक्षा के  लिये  15-25  वर्ष  की  शराब  के  युवकों  को  पांचवीं  योजना  में  औपचारिक  शिक्षा

 देने के  प्रस्ताव  बहुत  स्वागत  योग्य  है  ।  बहुत  से  बच्चे  श्रमिक  कारणों  से  पढ़ाई  बन्द  कर  देते  हैं
 ।

 राज

 की  प्रति  व्यक्ति  प्राय  एवं  कृषि  के  क्षेत्र में  श्रमिकों  की  आवश्यकता की  दृष्टि  से  इस  समस्या को  हल

 करना  संभव  नहीं  है  ।  परन्तु  इसे  हल  करने  के  लिये  प्रौढ़  कक्षाएं  चलाई  जानी  चाहियें  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  से  माध्यमिक स्तर  के  प्रतिभाशाली  छात्रों  को  छात्रवत्ति  देने  की  एक  योजना  है  ।

 इसका  उद्देश्य  ग्रामी  ण  प्रतिभा के  विकास  के  समान  प्रदान  करना  है  ।  197  3-74  में  प्रत्येक  विकास

 खण्ड के  पीछे  2  छात्रवृत्तियाँ दी  गई  श्र  1974-75 में  भी  2  छात्रवृत्तियां  देने  का  प्रस्ताव है  ।  यह

 बहुत  ही  श्रवर्याप्त  है  ।  इसे  कम  से  कम  5  तक  बढ़ाया  जाये  कौर  इनमें  से  कम  से  कम  एक  छात्र

 वृत्ति  अ्रनुसूचित  जाति  और  एक  भ्र नू सुचित  जनजाति  के  छात्र  के  लिये  होनी  चाहिए  ।

 विदेशों में  झ्रध्ययन के  लिये  1971-72  में  एक  राष्टीय  छात्रवत्ति योजना  लाग  की  गई  ।  इसके

 अन्तर्गत  प्रतिशत  50  प्रतिभाशाली  स्नातकोत्तर  छात्रों  को  छात्र-वृत्तियां  दी  जाती  हें  ।  इनमें  से  कछ

 छात्रवृत्तियां  अनुसूचित  जातियों  are  अनुसूचित  जन  जातियों  के  छात्रों  को  भी  दी  जानी  चाहियें  ।

 मेट्रिक ोत्तर  छात्रवृत्ति  की  राशि  बहुत  पहले  निर्धारित की  गई
 ई

 थी  ।  जीवन  निर्वाह  सूचकांक  में

 हुई  वृद्धि
 को

 देखते  हुए  इस
 राशि  को

 बढ़ाया  जाये  ।  इसकी इस  कारण  झोर  भी  rare  हैं
 कि  यह

 योजना  श्रुति  जनजातियों  के  छात्रो ंके  लिये है  ।  भ्रनुसूचित  जातियों  शौर  अनुसूचित

 जनजातियों  के  कल्याण  विषयक  संसदीय  समिति  ने  भी  तथा  विधिक  छाजन  संगठनों  एवं  संस्थाओं  ने

 इसे  बढ़ाने  की  मांग  की  परन्तु  इसकी  उपेक्षा की  जा  रही  है

 विभिन्न  प्रौद्योगिकी  संस्थानों  के  लिये  श्री  के०  ayo  चण्डी  की  झ्रध्यक्षता  में  एक  समिति  गठित

 की  गई  थी  ।  समिति  ने  भ्र पना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  ।  परन्तु  उसकी  सिफारिशें  अभी  तक  लागू

 नहीं को  गई  इन  संस्थानों  छात्रों  की  अपनी  विशेष  समस्याएं  द्र  प्रतिवेदन में  सुझाई

 गई  सुविधाएं  oral  को  देने  के  लिये  तुरन्त  कदम  उठाये  जाने  चाहियें ।

 शी  समर  गुहा  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  समय  से  केन्द्रीय  सरकार  ने  शिक्षा  की  उपेक्षा
 की

 |  शिक्षा  परिव्यय  में  पिछले  कुछ  वर्षों  से  निरन्तर  कटौती  हो  गई  है  ।  1973-74 के  बजट  में
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 करोड़  रु०  की  व्यवस्था  थी  परन्तु  संशोधित  भ्र नुमा नों  में  यह  घटकर  116  करोड़  रुपये  रह  गई
 1974-75

 के  लिये यह  व्यवस्था  113  करोड़  रु०  मात्र  है  ।

 को  प्रो०  एस०  एन०  बोस  जैसे  विख्यात  वैज्ञानिकों  के  साथ  उचित  व्यवहार करना  चा  लिये

 उनके  सम्मान  के  लिये  सरकार  को  कार्यवाही  करनी  चाहिये  ।  उनके  नाम  पर  मौलिक  विज्ञान  का  एक

 संस्थान  स्थापित  किया  जाये  ।  उनके
 मकान  को  सुरक्षित  बनाने  के  लिये

 भी  कार्यवाही की  जाये  प्रो  ०
 बोस

 हेलियम  गैस  संबंधी  परियोजना  पर  कार्य  कर  रहे
 थे  ।  यह  गैस  भ्रूण  शक्ति  झ्र  अन्तरिक्ष

 त्रों

 के
 लिये  बहुत  महत्वपूर्ण  इस  परियोजना  के  विकास  के  लिये  इस  परियोजना को  अपने  हाथ

 में
 लेना  चाहिए ।  इसके  समुचित विकास  से  हमें  इसके  आयात  की  कोई  श्रावश्यकता नहीं  रहगी  प्रौढ़

 साथ  ही  निर्यात  भी  किया  जा  सकेगा  ।
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 हीलियम  उत्पादन  जिसका  प्रो  ०  बोस  विकास  कर  रहे  उसको  शी  करता  से  प्रारम्भ

 किया  जाना  चाहिए  |  उसकी  मृत्यु  कें  कुछ  महीनों  के  बाद  एक  asia  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  थी  और

 सारा  संगठन  समाप्त  होने  की  स्थिति  में  था  ।  आशा  है  कि  अन्य  मंत्रालयों  के  साथ  विचार  विमर्श

 करके  इस  परियोजना  को  अग  बढ़ाया  जायेगा  |

 विश्वविद्यालय  ग्रोवर  कालेज  अध्यापकों  के  लिए  बढ़े  हुए  वेतनमानों  की  घोषणा  कर  दी  गई

 सारे  भ्र ध्या पक  समुदाय  के  लिए  एक  समन्वित  दृष्टिकोण  श्रपनाया  जाता  तो  कहीं  अधिक  अच्छा  होता

 विश्वविद्यालय  कौर  कालेज  अध्यापकों  की  संख्या  सारे  देश  में  1,  39,000  प्राइमरी  स्कूल  भ्रध्यापकों

 की  संख्या
 17,22,000 है  गौर

 माध्यमिक
 तथा

 उच्चतर  माध्यमिक स्कूलों  के  अध्यापकों  की
 संख्या

 है
 |

 इस  प्रकार  स्कूलों  के  भ्रध्यापकों  की  कुल  संख्या  लगभग  23,07,000  हो  जाती है  शरर
 अगर  सत्य  कर्मचारियों को  भी  इसमें जोड़  लिया  तो  यह  संख्या  लगभग  25,00,  000  हो  जाती है

 |

 कालेज  कौर  विश्वविद्यालय  के  अध्यापकों को  लाभ  दे  देन ेसे  केवल  5*5%  अध्यापक  समुदाय
 को  ही  लाभ  मिल  सका  है  ।  विश्वविद्यालय  कौर  कालेज  अध्यापकों  को  लाभ  देने  से  पहले  प्राइमरी  कौर

 माध्यमिक  तथा  उत्तर  माध्यमिक  स्कूलों  के  अध्यापकों  के  वेतन  में  वृद्धि  की  जानी  चाहिए  थी  ।  इस

 समय  अध्यापकों  को  चपरासी  के  वेतन  से  भी  कम  वेतन  मिलता  मन्त्री  महोदय  यह  कह  कर  ही

 छुटकारा  नहीं  पा  सकते  कि
 इस  बारे  में  राज्य  सरकारें  कार्यवाही  करेंगी  मन्त्री  महोदय  को  राज्य

 सरकारों  के  शिक्षा  मंत्रियों  की  बैठक  प्रायोजित  करके  इस  बारे  में  समाधान  निकालना  अन्यथा

 लाखों  भ्रध्यापकों  को  संघर्ष  करना  पड़ेगा  ।

 शिक्षा  के  मामले  में  एक  समन्वित  नीति  होनी  चाहिए  ।  अब  पांचवीं  योजना  में  स्कूली  शिक्षा  की

 नयी  पद्धति  प्रारम्भ की  जा  रही  है  ।
 उसके  झ  2+ 2  की  माध्यमिक  शिक्षा  होगी  फिर

 तीन  वर्ष  का  डिग्री  पाठ्यक्रम  होगा  ।  कुछ  राज्यों  में  जूनियर  कालेजों  की  स्थापना  की  जा  रही  जो

 एक
 खतरनाक  बात  है

 ।
 स्कूल  कौर  कालेज  में  छात्र  के  मनोविज्ञान  में  wax  होता  है  ।  स्कूली  छात्र  में

 अनुशासन  की  भावना  से  भरी  जा  सकती है  ।

 हिन्दी  का  मैं  विरोधी  नहीं  हूं  हिन्दी  राष्ट्र  भाषा  परन्तु  अन्य  राष्ट्रीय  भाषायें  भी  गैर-हिन्दी

 भाषी  राज्यों  ने  त्रिभाषा  फार्मूला  को  बहुत  पहले  ही  स्वीकार  कर  लिया  था
 ।

 हिन्दी
 हिन्दी  प्रचार  प्रसार

 कौर  स्वैच्छिक  हिन्दी  संगठनों  के  लिए  जिस  धन  राशि  की  व्यवस्था  की  गई
 उसके  बारे  में  मुझे  कोई  ईर्षा  नहीं  परन्तु  त्रिभाषा  सूत्र  की  विचारधारा  का  विकास  करने  के  लिए  भी

 धन  की  व्यवस्था  करनी  अन्यथा  भावात्मक  एकता  स्थापित  नहीं  हो  सकती  ।  उत्तर  प्रदेश  में

 पंजाब  में  तेलगू  या  ger  किसी  राज्य  में  मलयालम  पढ़ाने  के  लिए  धनराशि  की  कोई  व्यवस्था

 नहीं
 की

 गई  है
 ।  जबकि

 उर्दू  के विकास के  लिए  8.  32  लाख  रुपए  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 गान्धी  जी  के  आदर्शों  कौर  सिद्धांतों  का  प्रचार  करने  के  लिए  9.  75  करोड़  रुपय  व्यय
 किए  गए  परन्तु  नेताजी  के  लिए  fs  3

 लाख  रुपये  aa  किए  गए  अभी  हात  में
 पटियाला  में  स्पोर्ट्स  एसोसिएशन  की  स्थापना  की  गई  सै  ।  उसके

 et  ९1 १०  लिए  10  लाख  रुपये का प्रावधान  किया  गया  यह  पर्याप्त  नहीं  इस  राशि  में  बृद्धि  की  जानी  चाहिए  |
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 दिल्‍ली  के  पैंतीस  सरकारी  सहायता-प्राप्त  स्कलों  के  श्रध्यापकों  ने  जब  प्रदर्शन  तो

 इन्हें  ग्रेड  देने  का  श्राश्वासन  दिया  गया  परन्तु  उसे  पूरा  नहीं  किया
 गया

 श्री  डी०  पी०  यादव
 :

 मैं  सदन  को  पहले  ही  श्राश्वासन  दे  चुका  हूं  ।

 समर  गृह  :  भारतीय  प्रौद्योगिकी  खड़गपुर  में  किसी  तम्बाकू  कम्पनी  के  एक

 व्यक्ति  को  1,800  रु०  प्रति  माह  के  वेतन  पर  व्यक्तिगत  सलाहकार  नियकत  किया  गया
 है

 ।

 कलकत्ता  क्लब  में  oral  की  एक  मीटिंग  ्रायोजित  की  उस  में  निदेशक  ने  स्वयं  छात्रों  को

 मद्य-बुक्त  पेय  पिलाया  ।  इस  मामले  की  जांच  की  जानी  चाहिए

 राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद्‌  भ्रच्छा  काम  कर  रही  इसमें  एक

 दर्जन  प्रोफैसर  ौर  लगभग  100  प्राध्यापक  भ्रभी  हाल  में  एक  श्रच्छे  श्रादमी  को  निर्देशक

 नियुक्त  किया  गया  श्रादश  पुस्तकों  का  निर्माण  करने  के  लिए  उन  स्कूली  श्रध्यापकों  का

 भी  सहयोग  लेना  जिन्हें  श्रध्यापन  का  दस  पन्द्रह  ः  का  श्रनुभव  है
 ae  जो  छात्रों

 की

 से  भ्रच्छी  तरह  परिचित

 थी  वनसाली  पटनायक
 :

 :  हमारी  शिक्षा  प्रणाली  सामाजिक  परिवर्तन
 में  सहायक

 होनी  चाहिए  श्रनेक  आयोग  नियुक्त  किए  गए  हैं  श्रौर  उन्होंने  श्रपनी  सिफारिशें  भी  की

 परन्तु  उन  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने  में  हम  श्रसफल  रहे

 हायर  सकेन्डरी  पाठ्यक्रम  की  श्रवधि  के  बारे  में  कोई  भी  निर्णय  नहीं  किया  गया

 पहले  हाई  स्कूल  प्रणाली  फिर  प्रि-यूनीवर्सिटी  प्रणाली  arg  श्रौर  wa  बारह  वर्षीय

 क्रम  प्रारम्भ  करने  का  fiat  किया  गया  उड़ीसा  में  तीन  विश्वविद्यालय  हैं  श्रौर  तीनों  में
 aaa  शिक्षा  प्रणाली  सभी  राज्यों  श्रौर  सभी  विश्वविद्यालयों  में  शिक्षा  का  समान

 स्तर  होना  जिससे  एक  विश्वविद्यालय से  दूसरे  विश्वविद्यालय  में  प्रवेश  पाने  में  छात्रों

 को  कोई
 भी

 कठिनाई
 न

 जब  तक  शिक्षा  के  स्तर  में  समानंता  नहीं  लाई  तब  तक

 देश  में  एकता  स्थापित  नहीं  हो  सकती  |  भ्रन्तविश्वविद्यालय बोर्ड  को  शिक्षा  के  स्तर  में  समानता
 साने

 को  प्रयास  करना

 केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  में  हिन्दी  का  श्रध्ययन
 तो

 होना  ही  परन्तु  साथ  ही  साथ

 eat
 भी

 पढ़ाई  जानी  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  में  oer  राज्यों  के  छात्रों  के  लिए
 स्थान  सुरक्षित  किए  जाने

 mat  हाल  में  मन्त्री  महोदय  ने  विश्वविद्यालय  श्रनुदान  श्रायोग  ढारा  सिफारिश  किए

 गए  नये  वेतन  मानों  की  घोषणा  की  |  परन्तु  इनका  क्रियान्वयन  कहां  होता  कुछ  राज्यों

 ने  तो  पिछले  वेतनमानों को  भी  ash  तक  तैयार  नहीं  किया  है  ।

 विश्वविद्यालय  श्रनुदान  श्रायोग  के  श्रध्यक्ष  ने  अभी  हाल  में  उत्कल  विश्वविद्यालय  के

 कुलपति  को  लिखा  था  उड़ीसा  में  विश्वविद्यालय  शिक्षा  सबसे  कम
 है  ।

 श्रखिल  भारतीय  are  7.5  उड़ीसा  में  विश्वविद्यालय
 शिक्षा का  अ्रनुपार  2.5  ही  राज्य  सरकार  ने  शिक्षा  के  लिए  बहुत  कम  धनराशि  का

 प्रावधान  किया  इतनी  धनराशि  से  विश्वविद्यालय के  श्रध्यापकों  को  भी  प्रधिक  वेतन  नहीं
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 दिया  जा  अन्य  कालेज  श्रध्यापकों  की  तो  बात  ही  छोड़  दीजिए  ।  इस  क्षेत्रीय  श्रसन्तुलन
 को  किस  प्रकार  समाप्त  करने  का  विचार  राज्यों  की  वित्तीय  स्थिति  शभ्रच्छी  न  होने की

 वजह  से  वे  wee  वेतनमानों  को  लागू  नहीं  कर  पाते  ।  स्नातकोत्तर  कालेजों  में  सभी  श्रध्यापकों

 की  एक  श्रखिल  भारतीय  सेवा  होनी  चाहिए  ।  एक  विश्वविद्यालय  से  दूसरे  विश्वविद्यालय  में

 अध्यापकों  का  स्थानान्तरण  होना  चाहिए  इससे  सभी  को  बढ़े  हुए  वेतनमान  मिल  सकेंगे  सौर

 शिक्षा के  स्तर  में  भी  सुधार  होगा ।

 योजना  श्रायोग  में  शिक्षा  के  प्रभारी  भूतपुबं  सदस्य  डा०  नागचौधरी  की  श्रध्यक्षता  में

 क्षा  को  व्यवसाय  प्रधान  बनाने  के  प्रश्न  पर  विचार  करने के  लिए  एक  समिति गठित

 की  गई  थी  ।  उन्होंने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  50  प्रतिशत  छात्र  ग्रामीण  क्षेत्रों  से

 ata  हैं  शर  कृषक  समूदाय  से  सम्बन्ध  रखते  कृषि  को  माध्यमिक  शिक्षा  के  एक  विषय

 के  रूप  में  शामिल  किया  जाना  जिससे  कृषि  की  वैज्ञानिक  शिक्षा दी  जा  सके

 भ्रादिवासियों  की  शिक्षा  का  स्तर  बहुत  नीचा  जिन  श्रध्यापकों  को  श्रध्यापन  के  लिए

 तैनात  किया  गया  उन्हें  श्रादिवासी  बोली  की  जानकारी  होनी  चाहिए  ।  ऐसे  सभी

 शिक्षकों  को  विशिष्ट  प्रकार  का  प्रशिक्षण  दिया  जाना  चाहिए  श्रौर  उन्हें  विशेष  भत्ता  भी

 सिलना

 जनजाति  क्षेत्रों  में  शिक्षा  सुविधाशों  का  निंतान्त  waar  है  तथा  श्रध्यापकों  के  प्रशिक्षण

 के  लिए  छात्रों  का  मिलना  कठिन केन्द्रीय  सरकार  को  एक  कार्यक्रम  तैयार  करना  चाहिए
 ताकि

 जनजाति  क्षेत्रों  में  शिक्षा  का  बढावा  मिल  सके  ।  जनजाति  क्षेत्रों  में  स्कूल  वृक्षों  की  छाया

 में  लगते  भ्रध्यापकों  के  लिए  मकान  नहीं  स्कूलों  के  लिए  भवन  नहीं  न्यूनतम
 कार्यक्रम  के  हमें  उन  क्षेत्रों  पर  विशेष  ध्यान  देना  चाहिए

 मैँ  जगन्नाथ  मन्दिर  को  प्राचीन  स्मारक  घोषित  करने  एवं  उसे  राष्ट्रीय महत्व  स्थान

 बनाने  के  लिए  बधाई  देता  यदि  उस  मन्दिर  की  मरम्मत  के  लिए  उचित  कार्यवाही  नहीं

 को  गई  तो  वह  प्राचीन  मन्दिर  नष्ट  हो  जाएगा  |

 उदयगिरि  विश्वविद्यालय  जहां  खुदाई  हो  रही  का  उत्लेख  किया  गया  है  परन्तु

 खुदाई  रिपोट॑  अभी  तक  प्रकाशित  नहीं  हुई  सकिल  अधिकांश  प्राचीन  स्मारक

 उड़ीसा  में  उडीसा  के  लिए  एक  wer  सकिल  बनाया  जाना  चाहिए  ।  तब  तक  ऐसा

 नहीं  किया  जाना  प्राचीन  स्मारकों  की  दशा  बहुत  खराब  जाएगी  ait  सम्पत्ति

 की  चोरी  हो  जाएगी

 कोणाक  संग्रहालय  के  झधीक्षक  के  विरुद्ध  झ्ारोप  लगाए  गए  ऐसी  शिकायत  हैं  कि

 उसकी  सांठ-गांठ  के  साथ  पर्यटक  बहुत  मूर्तियां  उठा ले  गए  इस  पर  श्रभी  तक  कोई

 नहीं  की  गई  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  प्राचीन  मूर्तियों  की  चोरी  रोकने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाए  गए  जब  तक  पुरातत्वीय  विभाग  gee  नहीं  जाता  we  अधिक

 रखवाले  नियुक्त  नहीं  किए  जाते  उनकी  सुरक्षा  करनी  बहुत  कठिन  यह  कार्य  राज्य  सरकारों

 के  सहयोग  से  किया  जाए  ।

 कुछ  प्राचीन  मन्दिर  हैं  जिन  पर  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  राज्य  सरकारों  झर

 केन्द्रीय  सरकार  के  पुरात्तवीय  विभाग  के  बीच  अधिक  समन्वय  होना  चाहिए  ताकि  सभी

 प्राचीन  स्मारकों  की  ठीक  प्रकार  से  सुरक्षा  की  श् ix ~  सके  ।
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 उड़ीसा  में  क्षेत्रीय  gage  केन्द्र  बनाने  का  प्रस्ताव  है
 |  इसे  कटक  में  area  स्टुडियम

 में  बनाया  यदि  यह  केन्द्र  वहां  बना
 या  जाता  है  तो  वहां  पर  सब  सुविधाएं  उपलब्ध

 दिए  जाने  के  कारण  श्रंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र  में
 की  जा  सकतीं  खेलों  पर  समूचित  ध्यान

 न

 हम  ख्याति  प्राप्त  नहीं  कर  पाय  हैं
 ।

 सभापति  महोदय  :  कम  समय  होने  के  कारण  सदस्य
 5-6  मिनट  में  भाषण

 समाप्त कर  |

 श्रीमती  रोजा  देशपाण्डे  (  बंबई-मध्य  )  सी०  श्राई०  ए०  द्वारा  युवकों  तथा  छात्रा  पर

 प्रभाव  डाले  जाने  के  बारे  में  हमें  was  रहना  कुछ  समय  पूर्व  ग्न्य
 टाइम्स

 ने
 एक  लेख-माला  प्रकाशित  की  थी  जिस  में  बताया  गया  था  कि  सी०  श्राई०  ए०  एशिया

 भारतीय  युवकों  तथा  छात्रों  के  माध्यम  से  भ्रपनी  गतिविधियां  चला  रही  है  ।  विश्व  युवक  सभा

 भी
 भारतीय  युवक  सभा  के  माध्यम  से  यहां  कार्य  कर  रहा  है प्र  यह  हमारें  नवयुवकों  तथा

 छात्रों  पर  श्रपना  प्रभाव  डाल  रहा  सरकार  को  उनकी  गतिविधियों  पर  पूरी  निगरानी

 फोड़  फाउंडेशन  नामक  संस्था  भी  यहां  कार्य  कर  रही  हमें  ऐसी  संस्थाश्रों  को  कार्य

 नहीं  करने  देना  चाहिए  तथा  श्रपनी  शिक्षा  प्रणाली  aoa  ही  meet  पर  ग्राधारित  करनी

 चाहिए  ।

 बनारस  हिन्द  विश्वविद्यालय  में  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  अपन  तविधियां  चला  रहा

 इस  पर  तत्काल  रोक  लगाई  जानी  चाहिए

 राष्ट्रीय  अ्रकादमियों  की  जांच  के  लिए  खोसला  समिति  नियुक्त  की  गई  थी
 ।

 उस  का

 कया

 क्या  ae  सच  है  कि  इम्पीरियल  तम्बाकू  कम्पनी  जिसे  aa  इन्डियन  तम्बाकू  कपनी  कहा

 जाता  के  प्रबन्ध  निदेशक  श्री  To  ए०  ड्रक्स र  को  खड़गपुर  श्राई०  श्राई०  डीके  के  निदेशक

 मंडल  का  गवर्नर  बनाया  गया  मंत्री  महोदय  को  इस  मामले  की  जांच  करनी

 कहा  गया  है  कि  संसद  द्वारा  जो  दिल्‍ली  विद्यालय  विधेयक  पारित  किया  है  उस  से  पब्लिक

 स्कूलों  की  गतिविधियां  समाप्त  हो  हम  जानना  चाहते हैं  कि  wa  तक  इस  में  क्या

 प्रगति  हुई

 ह्म  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  हमारी  शिक्षा  प्रणाली  में  जल्दी-जल्दी  परिवर्तन

 न  किए  wie

 Shri  Ram  Surat  Prasad  (Bansagaon)  :  I  am  glad  that  both  the  hon.  Minister  and  hon.  Deputy
 Minister  in  the  Ministry  of  Education  are  thinking  in  terms  of  changing  the  educational  ratiein
 in  view  of  the  changed  circumstances  Primary  education,  which  is  the  basis  of  education  15
 not  receiving  proper  attention.  I  suggest  that  education  be  taken  over  by  the  centre  This  is

 necessary  so  that  there  could  be  uniform  system  of  education  through  out  the  country.

 There  should  be  proper  arrangements  for  the  training  of  the  primary  teachers.  They  skould
 ‘be  given  better  pay-scales  so  that  they  may  make  useful  contribution  to  society.

 Private
 educattonal

 institutions  exploited  the  higher  secondary  teachers  and  do  not  give
 them  prescribed  -pay-scales.  Government  should,  there,  see  that  they  are  paid  adequate  salaries.
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 More  attention  should  be  paid  towards  science  and  technology  in  the  university  education

 Gorakhpur  University  is  doing  useful  research  work  which  might  prove  valuable  from  the

 Point  of  view  of  the  defence  of  the  country.  The  University  Grant  Commission  should  be  asked.

 to  give  more  aid  to  that  University.

 श्री  वी०  साया वन  :  शिक्षा  राज्यों  का  विषय  होते  हुए  भी  केन्द्रीय  सरकार

 ने  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के  बच्चों  को  समान  शिक्षा  की  सुविधाएं  देने  के  बहाने  ही  सब

 राज्यों  में  केन्द्रीय  विद्यालय  खोले  1963  में  केवल  16  केन्द्रीय  विद्यालय  थे  जबकि  राज

 कम  से  कम  169  केन्द्रीय  विद्यालय  हैं  जिन  पर  कम  व्यय  के  लिए  8.  23  करोड़  रुपए  की

 मांग  रखी  गई

 इन  सभी  विद्यालयों  में  शिक्षा  का  माध्यम  या  तो  हिन्दी  है  wait यदि  कोई  छात्र
 अपनी  मातृभाषा  का  अध्ययन  करना  चाहे  तो  ऐच्छिक  भाषा  के  रूप  में  पढ़  सकता  है  ।.

 तमिल  नाडु  में  पढ़ने  वाले  बच्चों  की  यही  परेशानी  है  ।

 दिल्‍ली  .  शिक्षा  नियमों  के  जो  1  जनवरी  1974 से  लागू  हुए  इस  तिथि  के  बाद

 खुलने  वालें  स्कूलों  को  दिल्‍ली  प्रशासन  मान्यता  तथा  सहायता तभी  देगा  जब  शिक्षा  का  माध्यम

 केवल  मातृभाषा waar  हिन्दी  इसमें  यह  कहा  गया  है  कि  इंगलिश  शिक्षा  का  माध्यम

 नहीं  होना  जाहिए  ।  हमारे  नेता  श्री  सेफियान  ने  एक  संकल्प  में  यह  सुझाव  दिया  है  कि  दिल्ली
 शिक्षा  नियमों  में  संशोधन  किया  जाये  ताकि  नए  स्कूलों  अंग्रेजी  को  शिक्षा  का  माध्यम  बना

 सकें  ।  मेरा  मंत्री  महोदय  से  mace  है  कि  इस  संशोधन  को  स्वीकार  कर

 देश में  व्यापक  विद्यार्थी  wade के  बारे  में  कहना  निर्थक  विद्यार्थियों  की  शिकायतों

 को  दूर  करने  तथा  इस  संबंध  में  ठोस  उपाय  करन ेके  लिए एक  समिति  मारे  1973  में  गठित  की  गई

 थी  परन्तु  इसने  mil  तक  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  नहीं  किया  इसी  प्रकार  देश  में

 महिलाओं  की  स्थिति  की  जांच  करने  के  लिए  तीन  वर्ष  पूर्व  एक  समिति  गठित  की  गई  थी

 जिसने  wal तक  ara  काय  पुरा  नहीं  किया  मंत्री  महोदय  को  इस  संबंध  में  कार्यवाही  करनी

 भूतपूर्व  शिक्षा  मंत्री  sto  सिद्धार्थ  शंकर  राय  ने  इस  सदन  में  यह  घोषणा  की  थी

 कि  शीघ्र  ही  राष्ट्रीय  बाल  नीति  निर्धारित  की  जाएगी  परन्तु  उनके  जाने  के  बाद  उस  पर  कोई

 कार्यवाही  नहीं  यदि  श्रीमती  गांधी  के  नेतृत्व  में  यह  कार्य  नहीं  टना  तो  संदेह  है  कि

 केन्द्रीय  सरकार  फिर  कसी  भी  इस  कार्य  को  कर  सकेगी

 1973-74  के  बजट  में  शिक्षित  बेरोजगारों  को  रोजगार  देने  के  लिए  जो  30  करोड़

 रुपये  का  प्रावधान  किया  गया  उसे  घटा  कर  24  करोड़  रुपये  कर  दिया  गया  22  फरवरी

 1974  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  59  के  उत्तर  में  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  बताया  कि  1973-74

 के  दौरान  रोजगार  योजनाओं  में  बचत  के  फलस्वरूप  34  रुपये  की  बचत  की

 जाएगी  यदि  केन्द्रीय  सरकार  ने शिक्षित  बेरोजगारों  के  प्रति  यहीं  नीती  अपनाई  तो  शीघ्र  ही
 विद्यार्थियों

 में
 संतोष  फैल  5  लाख  व्यक्तियों  को  रोजगार  देने  योजना  भी  खटाई x

 के में  पड़  रह

 Shri  Ram  Medaoo  (Ramtek)  :  Any  independent  country  regards  its  education  important
 a ]  f-  reliance  andਂ for  character  and  nation  building.  She  understands  its  vital  note  in  becoming se

 Macanlay.
 instilling  patriotism  in  the  minds  of  citizens.  But  we  are  still  following  in  the  of  Lord:
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 Our  education  policy  is  tuning  out  only  educated  unemployed  persons.  The  condition  of

 secondary  education  in  the  country  is  very  pitiable  due  to  private  institutions.  Whatever  grants
 are  given  to  private  instituion  are  never  properly  utilized  in  giving  remuneration  to  teachers.
 The  black  marketeers  and  Mammon  worshippers  have  intruded  into  educational  instituticns.

 They  never  give  fullsalary  to  their  teachers.  They  get  signatures  on  receipts  for  Rs.  300  and  pay
 them  Rs.  100  as  salary.  The  poor  teachers  in  primary  and  secondary  schools  are  unable  to  take

 up  jobs  in  other  fields  though  highly  qualified,  and  are  thus  being  exploited.  This  practice
 should  be  stopped.  If  you  want  to  provide  better  education  to  students,  You  will  have  to  think
 over  it  seriously.  Why  private  institutions  are  not  taken  over  by  the  Government.  This  will
 result  in  better  education  and  proper  utilization  of  grants,

 So  far  as  the  Primary  teachers  are  concerned,  they  have  no  status  in  villages.  The’
 Persons  and  Headmaster  ‘of  villages  treat  them  very  shaffily.  If  he  does  not  follow  their  dic-

 tates,  he  is  transferred.  This  condition  has  to be  changed.  Sol  request  that  primary  and  sccon-
 dary  education  should  be  nationalized.

 Besides  this  the  curriculam  upto.  eight  class  in  the  whole  country  should  be  uniform  and
 education  should  be  imported  in  regional  languages.  Hindi  should  be  taught  compulsorily.  After

 passing  eighth  class,  the  student  should  be  given  technical  education  of  his  choice.  This  will
 result  in  lessening  the  heavy  rush  in  colleges  and  he  will  be  able  to  find  job  after  completing  his
 technical  education.

 To  attract  brilliant  people  in  education  line,  an  All  India  Educational  Service  should  te
 constituted.  Free  lunch  should  be  provided  to  poor  students,  Maharastra  Government  have

 opzned  many  country  liquor  shops  in  front  of  schools.  It  is  my  submission  that  such  shops  should
 not  be  located  near  schools.  The  funds  of  religious  trusts  should  be  utilized  for  education.  Even
 it  needs  amendment  of  constitution,  it  should  be  done.

 Shri  Amarnath  Vidyalankar  (Chandigarh)  :  The  present  Education  Minister  has  revolutionary
 idzas  regarding  eduaction.  If  we  are  not  able  to  bring  changes  in  education  policy  now,  when
 it  will  bzdone?  Weallshould  help  the  Minister  in  his  efforts  to  reorganize  educational  structured.

 As  education  is  a  state  subject,  the  centre  cannot  interfere  in  this  field.  If  we  want  to  make
 education  utilitarian,  it  must  be  brought  in  the  Concurrent  List  so  that  the  centre  may  be  able
 to  guide  states  in  this  regard.

 Emphasis  should  be  laid  on  adult  education.  Merely  by  saying  that  it  is  a  state  subject,
 Government  cannot  put  off  this  responsibility.  Effective  steps  should  be  taken  to  undertake
 works  which  are  of  nationalimportance.  A  little  work  has  been  done  in  the  field  of  adult  educa-
 tion.  We  have  not  bzen  able  to  make  any  headway  in  making  education  compulsory  and  univer-
 sal.

 Mahatma  Gandhi  advocated  basic  education.  But  we  have  failed  in  this  respect.  I  would
 have  been  happy  if  another  experiment  was  carried  out  to  bring  education  and  activity  together.
 Our  present  education  policy  is  depended  on  the  British  system  and  we  could  not  bring  ‘changes
 here.

 For  the  last  twenty  six  years,  several  commission  submitted  their  reports  but  none  has
 05६9  implemented.  Our  education  has  no  purpose  and  that  is  why  unemployment  is  mounting.

 Our  Universities  lack  academic  8105] 27/6. :. 1116] They  have  become  hotleeds  of  politics  and
 dubious  foreign  elements,  They  are  taking  undue  advantage  of  students’  unrest.  Communal
 elements  are  also  playing  mischief  among  students.  We  are  unaware  of  all  these  things.  Every
 one  condemns  the  education  system  but.  nothing  has  been  done  to  rectify  the  defects.  We
 should  resolve  the  problems  of  students.  The  condition  of  primary  schools  is  very  pitiable.  We
 should  compare  our  primary  schools  with  primary  schools  of  foreign  countries.  Only  then  will  we
 find  the  defects  in  our  primary  education.  We  should  try  to  remove  them.
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 Tae  communal  virus  has  intered  history  which  is  taught  to  the  students  | [॥  is  the  work

 of  Britishers.  Through  history  we  tell  our  students  how  a  particular  community  had  parpetrated
 atrocities  on  another  Community.  Thus,  we  create  bad  blood  among  them.  I  am  pleased  that

 something  is  bzing  done  in  this  respect  We  should  bring  revolution  in  this  country  through
 education

 श्री  गिरिधर  गोसांगो  :  मैंने  मंत्री  महोदय  से  प्रश्न  किया  था  कि  क्या  सरकार
 का

 जनजाति के  लोगों  की  संधाली  ate  सवारा  का  विकास  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 जिसका  उन्होंने  उत्तर  दिया  था  कि  उन्हें  संधाली  भाषा  की  शैली  लिपि के  बारे  में  मालूम

 wit  उन्हें  सवारा  लिपि  के  बारे में  कछ  मालम  नहीं

 संविधान  के  अनुच्छेद  29(1)  में  किसी  भी  समुदाय  की  किसी  भी  भाषा  तथा  लिपि  के

 विकास  की  व्यवस्था  मैँ  सवारा  लिपि  के  विकास  के  लिए  मंत्री  महोदय  को  सवारा  लिपि  यह

 एक  पुस्तक  विचारां  दे  सकता

 उड़ीसा  में  लगभग  62  विभिन्न  जन  जातियों  हूं  जिनकी  विभिन्न  बोलियां  तथा  भाषाएं

 वे  एक  दूसरे  की  बोलियां  तथा  भाषाएं  नहीं  समझ  सकते  हैं  तथा  हम  उनमें  शिक्षा  का

 विकास  कसे  कर  सकत  st

 मेरा  अनुरोध  है  कि  अनुसूचित  क्षेत्रों  तथा  अनुसूचित  जनजाति  जिलों  में  खाने  वाले  कालेजों

 को  सरकार  अपने  नियंत्रण  में  ले  इसी  प्रकार  राज्य  सरकार  को  प्राथमिक  स्कूलों  तथा

 माध्यमिक  स्कूलों  को  झपने  नियंत्रण  में  ले  जनजाति  लोगों  के  सांस्कृतिक  विकास  क

 लिये  राष्ट्रीय  जनजाति  सांस्कृतिक  संस्थान  की  स्थापना  की  जानी  चाहिये  ।  इसी  प्रकार  भाषा  का

 विकास  तथा  जनजाति  विद्यार्थियों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  एक  ग्रामीण  संस्थान  की  स्थापना

 की  जानी  जनजाति  के  लोगों  ने  अ्रपनी  शिकायतें  सामने  रखने  के  लिए  हमें  यहां  भजा

 है  परन्तु  हमें  यहां  बोलने  के  लिए  समय  ही  नहीं  दिया  जाता  सरकार को
 जनजाति

 के
 लोगों  की  भाषा  तथा  शिक्षा  का  बिकास  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  करना  चाहिए

 श्री  पी०  एम०  सहता  )  गजरात  सरकार  ने  भावनगर  भावनगर

 ara  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  करने  का  निर्णय  किया  था  तथा  मेरे  विचार  में  इस

 संबंध  में  विधेयक  भी  पारित  कर  दिया  गया  पर्त  वह  इसको  क्रियान्वित  न  कर  सकी

 चूंकि  गुजरात  में  राष्ट्रपति  शासन  है  इस  लिए  वहां  दूसरे  शब्दों  मे  केन्द्र  का  शासन  नि
 ¢

 सलिए  सरकार  को  विलम्ब  इस  निर्माण  को  क्रियान्वित  करना

 Shri  N.P.  Yadav  (Sitamarhi):  I  want  to  draw  your  attention  towards  Primary  schools.  The
 condition  of  these  schools,  especially  in  villages  is  very  pitiable.Building  have  not  5८६11  cons-

 tructed  to  house  them.  Due  to  increase  in  the  prices  of  building:  materials,  the  grant  shculd  also
 be  enhanced.  Sanction  for  the  grant  of  Rs.  2  lakhs  to  every  districts  for  the  development  of  sports
 grants  should  be  given.  New  Central  Schools  should  be  opened.  Provision  should  be  made  to
 give  admission  to  the  children  of  Political  sufferers  without  regard  to  their  divisions,  marks  etc
 in  five  L.I.Ts.  Similarly  they  should  be  given  preference  in  Medical  Colleges  and  other  colleges.
 School  of  Business  Management  should  be  opened in  Patna.  Immediate  steps  should  be  taken
 to  open  Nehru  Yuvak  Kendra  in  Sitamarhi.

 श्री  नुरुल  हुडा  भी  हाल
 ही
 में  रिसाव  सरकार  ने  एक  पाठ्यक्रम  लागू  किया  है

 जिसके  अनुसार  राज्य  में  अल्पसंख्यक  वर्ग  के  विद्यार्थियों  के  लिए  भी  श्रासमिया  भाषा  का  पढ पढ़ना

 यदि  इसको  सभी  eral
 में  अनिवार्य रुप  से  लागू  किया  गया  तो

 इससे
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 1896  )  अनुदानों  की  मांगे  1974-75

 विद्याथियों  में  अ्रनिश्चय  की  वैमनस्य  तथा  दुर्भावना  पैदा  हो  जाएगी  ।  राज्य  सरकार

 को  कहा  जाना  चाहिए  कि  वह  श्रासमिया  भाषा  को  श्रनिवायं  रूप  से  लागू  करने  के  बजाय

 इसको  वैकल्पिक  विषय  बनाएं  ।  शिक्षा  मंत्री  को  राज्य  सरकार  के  साथ  बातचीत  करनी

 चाहिए  ताकि  राज्य  सरकार  इस  भेदभावपूर्ण  नीति  का  परित्याग  करे  ।

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  एस०  नुरुल  मैं  सदस्यों

 का  कृतज्ञ हूं  कि  उन्होंने  देश  में  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  के  विकास
 के  प्रति  रुचि

 दिखाई  मैं  उनके  द्वारा  दिए  गए  सुझावों  को  ध्यान  में  रखूंगा

 गत  ay  मेरे  मंत्रालय  के  लिए  अपेक्षाकृत  कठिन था  हमारा  विचार  यह  था  कि

 1973-74  के  वर्ष  का  उपयोग  पूर्ण  कार्यवाहियों  के  लिए  उपयोग  में  sar  ताकि

 पांचवीं  योजना  was  के  रम्भ  से  ही  योजना  का  क्रियान्वयन  आरम्भ  किया  जा

 परन्तु  मितव्ययिता  afar  के  कारण  राशि  में  कटौती  की  गई  जिसके  कारण  योजना

 की  ot  कार्यवाही  प्रभावित  हुई  हमारी  कोशिश  यही  रही  कि  यह  कम  से  कम  प्रभावित

 आबंटित  धनराशि  में  कटौती  किए  जाने  के  फलस्वरूप  wan  योजनाओं  को  छोड़ना  पड़ा

 तथा  प्राथमिकताओं  में  परिवहन  करना  पडा  ।  मुझे  तराशा  है  कि  हम  अपने  अत्यावश्यक  कायें

 लिए क्रमों  के  लिए  धनराशि  मंजूर  कराने  में  सफल  यह  स्थिति  हमारे  लिए  चुनौति

 पी हुए  यदि  अपर्याप्त  है  हमें  नए  रास्ते  खोजना  हम

 पीढ़ियों  की  आवश्यकताओं  की  उपेक्षा  नहीं  कर  सकते

 अब  तक  हमारी  योजनाओं  को  शभ्रंतिम  रूप  दिया  जा  चका  है  तौर  इसका  कार्यान्वयन

 आरम्भ  हो  चुका  हमने  भी  अनेक  कार्यक्रमों  पर  कार्यवाही  आरम्भ  कर  दी  है  जसे  तीसरा

 शिक्षा  प्राथमिक  शिक्षा  व्यवस्था  का  परिवर्तन  समान  शिक्षा  पद्धति  लाग  करना

 हम  प्राथमिक  शिक्षा  के  महत्व का  समर्थन  करते  में  मानता  हं  कि  हमें  प्राथमिक  शिक्षा

 के  लिए  श्राशानकूल  राशि  आवंटित  नहीं  की  गई  राष्ट्रीय  विकास  ने  पहले

 मिक  शिक्षा  के  लिए  1,100  करोड़  दिए  थे  जिसे  बाद  में  कम  करके  743  करोड़  कर  दिया

 गया  फिर  भी  यह  चौथी  योजना  तलना  में  तीन  गणा

 विशेषकर  समाज  के  निबंध  वर्गों  में  पढ़ाई  बीच  में  छोड़  देंने  वालों  की  संख्या  aga

 अ्रधिक  जब  तक  इस  समस्या  को  हल  नहीं  जाता  तब  तक  प्राथमिक  शिक्षा  के

 उद्देश्यों  को  प्राप्त  नहीं  किया  जा  सकता  ।  इसलिए  हमने  सिंगल  प्वाइंट  एन्टी  को  संशोधित  करके

 मल्टीपल  एंट्री  की  व्यवस्था  लाने  का  निश्चय  किया  हे  i  अथवा  6-7  वर्ष  के  wy  समूह  के
 साथ-साथ  9  से  11  कौर  12

 से
 14  वर्ष  के  आर्थिक  समूह  वालें  विद्यार्थियों  को  भी  wal में

 saa  दिया  जाएगा  हम  निर्बल  वग  के  लोगों  के  बच्चों  को  प्रोत्साहन  दे
 रहे

 हैं  ताकि
 a

 स्कूल की  शिक्षा  से  लाभान्वित हो

 निर्धारित  लक्ष्यों पांचवीं  योजना  में  जो  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  हैं  वे  चौथी  योजना  में
 से

 बहुत  अधिक  हैं
 ।

 यद्यपि  हम  संविधान  के  श्रनृच्छेद  45  में  निर्धारित  निदेश को  पूरा  नहीं

 कर
 सके  हैं  फिर  भी  आशा  है  कि  छठी  योजनावधि

 र में  यह  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया  जाएगा
 ।  जब
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 देखा fe  चौथी  योजनावधि  में  वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  राज्य  सरकारें  पर्याप्त हमने  यह

 सख्या  म  अध्यापक  रखने  में  असमर्थ  हैं  तो  हमने  विभिन्न  योजनाओं  के  श्रन्तगंत  76,000

 अ्रतिरिक्त  अध्यापकों  की  मंजरी  दी  ।  इसके  अ्रतिरिक्त  5  लाख  व्यक्तियों को  रोजगार  देने  के

 कार्यक्रम  के  अ्त्तगत  97,000  अध्यापकों  को  रखा  निश्चय  ही  प्राथमिक  कक्षाओं

 विद्यार्थियों की  संख्या  बढ़ाने  में  इससे  काफी  मदद  मिली

 साथ  ही  साथ  शिक्षा  के  स्तर  में  सुधार  लाने  के  कार्यक्रमों  को  भी  अ्रपना रहे रह
 राष्टीय  शैक्षिक  भ्र नसं धान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद  अन्य  राज्यों  की  शिक्षा  संस्थानों  तथा

 कार्यालयों  के  सहयोग  से  शिक्षा  के  स्तर  को  सुधारने  के  विभिन्न  कार्यक्रमों को  कर  रहा  है
 उसने  नया  पाठ्यक्रम  तैयार  किया  है  जो  विभिन्न  राज्य  सरकारों  को  भेजा  जाएगा ।  जैसे कि  at

 समर  कह  ने  कहा  है  हम  अपने  कार्यक्रमों  में  सकल  के  अध्यापकों  का  भी  सहयोग  लगे  ।

 बनियादी  शिक्षा  के  मार्ग  में  कुछ  कठिनाइयां  उपस्थित  हुई
 ।

 हम  इनको  दूर  करने
 का

 प्रयत्न  कर  रहे  इसके  लिए  हमने  कुछ  चने  हुए  मिडिल  स्कूलों  में  कार्य  का  अनुभव  देने

 के  लिए  1,000  अध्यापकों  की  मंजूरी  दी  है  ।  इस  कार्यक्रम  का  राज्य  सरकारों  द्वारा  पांचवीं
 योजनावधि  विस्तार  किया

 माननीय  सदस्यों  ने  कागज़  की  कमी  की  चर्चा  की  हम  कुछ  faa  देशों  की  सरकारों

 से  कागज  का  प्रख्यात  कर  रहे  हैं  जिन्हें  स्कूल  की  पाठ्य  पुस्तकों  के  प्रकाशन  हेतू  राज्य  सरकारों

 को  सप्लाई  किया  जा  रहा  कागज  के  मूल्यों  को  कम  करने  कौर  लिखने  काम  जाने

 वाले  कागज  के  निर्माण  में  वृद्धि  करने  के  लिए  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।  हम  राष्ट्रीयकृत

 पाठ्यपुस्तक  बोर्डों  तथा  मुद्रकों  gen  विक्रेताओं  .  के  संघों  से  निरंतर  संपक  बनाए  हुए  हैँ

 ताकि  पुस्तकों  की  कमी  को  दर  किया  जा  सके  ।

 जहां  तक  स्कूलों  में  पाठ्यपुस्तकों  के  महत्व  का  प्रश्न  इस  संबन्ध  में  माननीय  सदस्यों
 को

 याद  होगा  क  भाव  शिक्षा  मंत्री  प्रो०  वी०  Ho  आर०  वी०  राव  ने  सकल  के  पाठ्यपुस्तकों  को

 मूल्यांकन करने  के  लिए  एक  कार्यक्रम  areca  किया  था  ।  अरब  तक  3,000  पुस्तकों का  मूल्यांकन

 किया  गया  है  कौर  15  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  दोनों  में  दस्तकों  के  बारे  में  भ्रांति  प्रतिवेदन
 ।  राज्य  सरकारों  ने  हमारे  अनेक  सिफारिशों  को  स्वीकार संबंधित  पार्षदों  को  भेज  दी  गई  है

 ferns कर  लिया  है  करार  ग्  "al IRQ @ faartad  करने के  लिए  कार्यवाही की  जा  रही

 जहां
 तक

 राज्यों  में  विज्ञान  की  शिक्षा  का  प्रश्न  मैं  आश्वासन  दें  सकता  हूं  कि  हमने
 स्कूल  विज्ञान  कार्यक्रम  को  आरम्भ  किया  हुआ  है  जिसके  ग्रन्थित  विज्ञान  को  लोकप्रिय  बनाया

 जा
 रहा  एक  ऐसी  योजना  भी  है  जिसके  ग्रन्थित  प्रत्येक  जिले  में  चल  विज्ञान  प्रयोगशाला

 की  व्यवस्था  की  जाएगी  ।  अनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनुसूुचित  जनजातियों  के  लिए  शिक्षा

 संबंधी  विषय  गत  वर्ष  गृह  मंत्रालय  को  हस्तान्तरित  कर  दिए  गए  हैं  ।  मेरे  विचार  में  गह
 लय  ने  छात्रवृत्ति की  राशि  में  वृद्धि  कर  दी  है  ।  इसी  प्रकार  समाज  के  निर्बल  वर्गों को  शिक्षा

 देने  के  लिए  उपयोजनाएं  बनाई  गई

 सभापति  महोदय  :  अब  विदेश  मंत्री  वक्तव्य  देंगे  |
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 10  1974  बगला  देश-भा  रत-पाकिस्तान  समझौते  के  बारे  म॑  वक्तव्य

 बंगलादेश-'भारत-पाकिस्तान  समझौते  के  बारे  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE.BANGLADESH-INDIA-PAKISTAN  AGREEMENT

 विदेश  मंत्री  स्वर्ण  fag)  :  में
 9

 1974  को  नई  दिल्‍ली  में  हुए

 भारत-पाकिस्तान समझौते  का  पाठ  सभा  पटल  पर  रखता हूं  |  यह  समझौता  1971
 के  युद्ध

 के  बाद
 से

 1971
 के  युद्ध  के  कारण  उठ  खड़े  हुए  श्रनिवायें  मामलों  का  वापसी

 आर

 पूर्ण  ढंग  से  हल  निकालने  के  लिए  किए  गए  प्रयत्नों  का  फल  है  ।  महाद्वीप  तीनों  देश  एक

 समझौते  पर  पहुंचे  जैसा  कि  सदन  को  मालूम  है  भारत  ने  कठिनाइयों  मुकाबला  करते

 हुए  बंगलादेश  लोक  गणराज्य  के  परामर्श  से  लगातार  पहल  की  दौर  श्री  भारत ग्रोवर

 बंगलादेश  संतोषपूर्वक कह  सकते  हैं  कि  उनके  प्रयत्न  फल  लाए  हैं ।  ae  तीनों  देशों  के

 प्रधान  मंत्रियों  के  प्रबन्ध  राजनीतिज्ञ  कौर  वापस  में  एक  दूसरे  की  बात  सहन  करने  की  प्रवृत्त

 तथा  जनता  के  बड़े  हित  में  समझौता  करने  के  लिए  परिणामस्वरूप
 सम्भव

 हो  सका  है
 ।  इस

 संदर्भ  में  उपमहाद्वीप  के  तीन  देशों  के  बीच  पारस्परिक  हित  तथा  बाहरी  बराबरी पर
 आधारित

 मेलजोल  तथा  शान्तिपूर्ण  सम्बन्ध  की  स्थापना  पर  जोर  देने  के  लिए
 भारत

 के  सुविदित  दृष्टि

 कोण  को  काफी  समर्थन  मिला  है  ।

 ait  1973  में  बंगलादेश  दौर  भारत  ने  संयुक्त  घोषणा  जारी  करने में  पहल  की

 जिसमें  राजनितिक  प्रश्नों  को  मानवीय  मामलों  के  संकल्प  से  अलग  किया  गया  |  यह  उस
 रोध  को  समाप्त  करने  की  दिशा  में  बड़ा  कदम  था  जो  बंगलादेश को  मान्यता  न  मिलने के
 कारण  विद्यमान  इस  घोषणा  के  बाद  भारत  ने  बंगलादेश हारकर  पाकिस्तान  के  साथ

 चीत  करने  में  पहल  जिसके  परिणामस्वरूप  भ्रमित  1973  में  दिल्‍ली  समझौता

 सम्पन्न  gat  दिल्ली  समझौते  के  द्वारा  पहले  ही  300,000  लोगों  को  अपने  वापिस  भेजना

 संभव  हो  गया  लगभग  पाकिस्तान  में  रह  रहें  सभी  बंगाली  बंगलादेश  जाना  चाहतें

 थें  वापिस  a  84,000  पाकिस्तानी  युद्ध  बन्दी  कौर  नागरिक  भारत  से  पाकिस्तान

 तथा  90,000  पाकिस्तानी  नार्गारक  बंगलादेश  से  पाकिस्तान  वापिस  चले  गए  हैं  ।  इस  त्रिपक्षी

 समझते  के  अनुसार  पाकिस्तान  बंगलादेश  में  रह  रहे  सभी  पाकिस्तानी  नार्गारको  को  स्वीकार

 तथा  स्वीकृत  मामलों  पर  पाकिस्तान  कौर  बंगलादेश  सरकारों  द्वारा  जांच  की  जाएगी  ।

 इस  समझौते
 के  द्वारा  1971  के  युद्ध  के  कारण  उठ  खड़ी  हुई  मानवीय  सदस्यो ंका  भ्रान्ति  दौर

 पर  गौर  अ्रापसी  तरीके  से  फैसला  हो  जाएगा  |

 195
 युद्ध

 बंदियों  मामला  बंगलादेश  दौर  पाकिस्तान  की  सरकारों  के  वापसी  संतोष

 से  हल  हो  गया  है  तथा  हम  इसका  स्वागत  करते  है  ।  यह  निर्णय  तीनों  देशों  के  70  करोड़

 लोगों  के  fer  में  है  कौर  उप  महाद्वीप  में  संबंधों  को  सामान्य  बनाने  तथा  स्थायी  शास्ति  की

 स्थापना  करने  की  दिशा  में  उनके  सरकारों  के  कार्य  को  संकल्प  को  दर्शाता  है  ।

 में  भारत  और  पाकिस्तान  के  बीच  हुए  युद्ध  पूर्व  के  नज़र बन्द  जवानों  को  वापिस  भेजने
 सम्बन्धी  समझौते  का  पाठ  तथा  संयुक्त  विज्ञप्ति  भी  सभा  पटल  पर  रखता हुं

 ।  युद्ध  पूर्वे  के

 नजरवन्द  लोगों  को  छोड़ने  सम्बन्धी  समझौते  से  उन  सैकड़ों  भारतीय  नागरिकों  को  वर्षों  से

 लगातार  चलीं  आ  रही  नजरबन्दी
 से  छुटकारा  जिनमें

 से  कुछ  1966  से  पाकिस्तानी
 जेलों  में  पड़े  थे  ।  इस  समझौते  के  अन्तर्गत  सभी  भारतीय  और  पाकिस्तानी  नागरिक  14

 1974  से  पहले  छोड़  दिए  जाएंगे  और  अपने  देशों  को  वापिस  भेज  दिए  जाएंगे  ।
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 शिमला  समझौते  के  लागू  करने  सम्बन्धी  प्रयत्नों  की  समीक्षा  की  गई  ।  हमने
 को  25  फरवरी  को  जो  पिछला  नोट  भेजा  उसमें  हमने  यह  सुझाव  दिया  था  कि  '  न  केवल

 दोनों
 देशों  के  बीच  सभी  प्रकार  संचार  प्रारंभ  करने  पर  ale  दोनों  देशों  के  लोगों

 को
 होने

 वाली  कठिनाइयों
 को

 दूर  करने  के  लिए  यात्रा  पुनः  आरम्भ  करने  के  बारे  में  भी  चर्चा  होनी

 चाहिए ।  पाकिस्तान  डाक  तथा  टेलीफोन  सम्बन्ध  स्थापित  करने  तथा  तीर्थयात्रियों  को  यात्रा

 सुविधाएं  देने  के  लिए  चर्चा  करने  शौर  समझौता  करने  के  लिए  प्रतिनिधि  मण्डल
 भेजने  को

 सहमत  हो  गया

 1971
 के  युद्ध  में  खोए  गए  सैनिक  शौर  भ्रद्धसैनिक

 कर्मचारियों  का  मामला
 भी  हल  कर

 लिया  गया  इस  बात  पर  समझौता  हो  गया  दोनों  देश  खोज  करने  वाली  रेडक्रास

 की  म्रन्तर्राष्ट्रीय  समिति  को  स्थानीय  अधिकारियों  की  मदद  ऐसे  मामलों  में  आवश्यक

 प्रदान  करेंगे  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य  उठ  कर  खड़े  हो  गए

 सभापति महोदय  :  ag  प्रणाली  रही  है  कि  मंत्री  महोदय  ढारा  वक्तव्य
 देने

 के
 पश्चात

 we  नहीं  पूछे  जाते
 ।

 Shri  Madhu  #?  Limaye  (Banka)  ;:  May  know  whether  questions  relating  to

 establishment  to  Ambassadorial  relations,  security,  Foreign  Policy,  etc.  were  also  discussed?

 at
 स्वर्ण  सिह  :

 अरब  तक  एक  दूसरे  की  राजधानी में  राजदूत  नियुक्त करने  के  सम्बन्ध
 में

 कोई  करार  नहीं  gor  है
 ।

 दूतावास  खोलने  से  पहले  दो  देशों  के  बीच  थोड़े  सम्बन्धों

 का
 होना  बहुत  आवश्यक  यह  समझौता  इस  दिशा  में  पहला  कदम  कौर  इसमें  कोई

 संदेह  नहीं  fe  अगला  कदम  सम्बन्धों  को  स्थापति  करना  होगा

 श्री  ज्योतिर्मय बसु  :  चीन  के  साथ  सम्बन्धों  को  समान्य  बनाने  के

 लिए  क्या  ठोस  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 ot
 स्वर्ण  सिह

 :
 यह  प्रश्न  वर्तमान  प्रश्न  से  संबंधित  नहीं है  ।

 न्यू  arse  को-ओपरेटिव  हाउस  बिल्डिंग  सोसाइटी  के  बार  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE.  NEW  FRIENDS  CO-OPERATIVE  HOUSE  BUILDING  SOCIETY

 सभापति  महोदय  :
 ca  गृह  मंत्री  एक  वक्तव्य  देंगे

 Shri  Madhu  Limaye  :  Gach  day,  a  different  Minister  is  coming  with  his  statement.  The
 mutter  should  be  debated  first  and  only  then  hon.  Minister  should  give  a  statement.

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :
 कार्य  सूची  में  इसका  उल्लेख  नहीं  है  श्रत्यथा  हम

 बहस  के  लिए  तैयार  होकर  art

 श्री समर  कह  जिस  माननीय  सदस्य
 ने  यह  मामला  उठाया  वह

 स्थित  नहीं  है  ।  इसलिए  भ्रच्छां  होगा  यदि  ्
 Om  ne  pend नित  Ud

 उश
 छह  बजे  के  बाद  के  बजाय  कल

 सभापति  महोदय
 :  अध्यक्ष  महोदय  ने  इसी  समय  यह  वक्तव्य  देने

 की  स्वीकृति  दे  दी
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 at

 गृह
 मंत्रालय  तथा  कामिक  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  राम  निवास
 :  कल  कुछ

 सदस्यों  ने  न्यू
 ०७०५,

 कॉपरेटिव  हाउस  बिल्डिंग  सोसाईटी  की  चर्चा  की  थी  ।  श्री  अटल  बिहारी

 वाजपेयी  ने  19  1974
 को  इस  विषय  में  गृह  मंत्री  को  लिखा  था  ।  इस  पत्न  का  मूल

 पाठ  एक  स्थानीय  दैनिक  समाचारपत्र  में  भी  प्रकाशित  gar  था  ।  श्री  वाजपेयी  ने  जो  कहा
 था  अधिकांश  वे  आरोप  दिल्ली  दिल्‍ली  विकास  सोसाईटी  तथा  उसकी

 प्रबन्धक  समिति  के  विरुद्ध  श्री  एम०  एल०  जग्गी  तथा  प्रत्य  द्वारा  उच्चतम  न्यायालय  में  एक

 रिट  याचिका  में  पहले  दायर  किए  गए  कुछ  शपथपत्नों  में  दिये  गये  शपथपत्नों  के  उत्तर
 में

 उप  राज्यपाल  तथा  wea  प्राधिकारियों  द्वारा  इन  area  का  खण्डन  किया  गया  था  ।  क्योंकि

 उच्चतम  न्यायालय  के  समक्ष  सारा  मामला  विचाराधीन  है  ale  उसके  आदेश  प्रतीक्षित  है  ae

 द  को  केवल  वास्तविक  स्थिति  तक  ही  सीमित  रखेगा  |

 2.  न्यू  फ्रैंडस  कॉपरेटिव  हाउस  बिल्डिंग  सोसाईटी  का  पंजीकरण  1955  में  हु  था |

 प्रबन्धक  समिति  के  अनसार  इसकी  सदस्यता  1000  से  ऊपर  ।  आरम्भ  में  इस  सोसाइटी

 को  लगभग  177  एकड़  कमी  अ्रावंटित  की  गई  थी  ।  सोसाईटी को  Wa  आवंटित  की  गई

 कुल  भूमि  205.83  एकड़  है  ।  परन्तु  बहुत  वर्षो  तक  भूमि  के  विकास  तथा  सदस्यों को  इसके

 प्रबन्धक  समिति  जिसका  weer आवंटन के  विषय  में  कोई  उल्लेखनीय प्रगति  नहीं  हुई

 श्री  प्राण  एल०  जग्गी  था  विरुद्ध  सदस्यों  में  से  कुछ  को  मनमाने ढ़ंग  से  बाकी दार

 करार  कर  वित्तीय  रूप  से  हानि  पहुंचाने  ग्रोवर  सदस्यता  रजिस्टर  तथा  लेखे  ae  at  उचित

 रख-रखाव  न  करने  के  गंभीर  ara  लगाए  गए  ।  इन  श्रारोपों की की  सांविधिक  जांच  की  गई

 थी  ।  प्रबन्धक  समिति  को  बता ग्रो  नोटिस  जारी  किया  गया  कौर  उससे  पुछा  गया  कि

 क्यों  न  उसे  भ्रधिक्रमणित  कर  दिया  हस्तक्षेप  के  उल्लेख  पर  तत्कालीन  उप-राज्यपाल

 श्री ए०  एन०  झा ने  6  जलाई  1971 को  भ्र पना  निर्णय  दिया  |  9  जलाई  1971  को  इस

 प्रबन्धक  समिति  के  अधिक्रमण  सम्बन्धी  area  जारी  किया  गया  तथा  इसके  स्थान  पर  नई

 समिति  का  गठन  किया  गया  ॥

 3.  अ्रधिक्रमणित  समिति  के  कुछ  सदस्यों  erer  दिल्‍ली  उच्च न्यायालय  में  याचिका  दायर

 की  गई  जिस  में  पुरानी  समिति  के  नई  समिति  के  गठन  तथा  उप  राज्यपाल  के

 निर्णय  को  चुनौती  दी  गई ।  लगभग  इन्हीं  आधारों  पर  ही  उच्चतम  न्यायालय  में  वर्ष  1972

 में  287  सदस्यों  द्वारा  एक  याचिका  दर्ज  की  गई  ।  कभी  तक  यह  याचिका यें  अनिर्णीत  पड़ी

 हुई  17-8-73  को  प्रबन्धक  समिति  द्वारा  एक  प्रस्ताव  पारित  करके  सभी  ऐसे  व्यक्तियों

 को  बाकीदार  करार  कर  दिया  गया  जिन्होंने  उपयुक्त  शूरवीरों  के  बावजूद  भी  पुरा  भुगतान

 नहीं  किया  था  ake  उनके  नाम  अनिर्णीत  पड़ी  याचिकाएं  में  नहीं  थे  ।  इसकी  पूरक  कार्यवाही
 के  रूप  में  161  सदस्यों  को  बाकीदार  के  नोटिस  जारी  किए  21  सितम्बर 1973  को

 उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  उस  प्रस्ताव  के  सन्दर्भ  थ्  की  कार्यवाही  रोक  दी  wet  11

 दिसम्बर  1973  को  न्यायालय  द्वारा  विशेष  sea  उठा  लिया  गया  परन्तु  बाकी दार  सदस्यों  को

 अपनी  धनराशि  का  भूगतान  करने  के  लिए  15  दिन  का  समय  दिया  गया  ।  इस  अवधि  के

 दौरान  कई  सदस्यों  ने  अपनी  बकाया  धनराशि  जमा  करवा  न्यायालय  द्वारा  14  दिति

 समय  दिए  जाने  के  6  जनवरी  1974  को  25  प्रबन्धक  समिति

 द्वारा  प्रस्ताव  पारित  कर  30  सदस्यों  को  बाकी दार  करार  कर  दिया  गया
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 अबन्धक  समिति  के  झ्रध्यक्ष  ने  26  1974  को  उपराज्यपाल  को  लिखा  जिसमें  60

 नमे  सदस्य  बताने  के  लिये  झ्र तुम ति  मांगी  क्योंकि  wal  तक  झरांवटन  के  लिये  लगभग  100

 प्लाट  उपलब्ध  थे  ।  कुछ  सदस्य  अपनी  देय  रकम  का  भुगतान  न  कर  सके  थे  कुछ  प्लाट  के

 लिये  अपनी  पात्रता  स्थापित  करने  हेतु  आवश्यक  शपथपत्र  प्रस्तुत  न  कर  सके  थे  तथा  कुछ

 अन्य  सदस्यों  ने  झपने  भूखण्ड  छोड़  दिये  थे  ।  प्रबन्धक  समिति  ने  विशेषकर  उन  सदस्यों  की

 जो  भूखंडों  के  लिए  ara  हो  गये  जमा  राशियों  का  भुगतान  करने  के  लिये  अतिरिक्त

 सदस्  बताते  पर  विवार  fear  था  ।  उप  राज्यपाल  ने  अनुमति दे  दी  थी  ।  सोसाईटी  ने  जिन

 60  नामों  को  सिफारिश  की  थी  उनमें  से  केवल  50  व्यक्तियों  के  नाम  28  1974

 को  fag  गये  ।  बाकायदा  घोषित  किये  गये  व्यक्तियों  में  से  एक  व्यक्ति  नें  उच्चतम  न्यायालय

 4  झ्रावेदन  दिया  जिसमें  उसने  अनदेखी  मांगा  कि  उन्हें  बाकी दार  न  समझा  जाये  ।  यह  याचिका

 25  1974  को  न्यायालय  द्वारा  रद  की  गई  ।  भूखण्ड  5  1974  को  नये

 सदस्यों  को  ग्रावंटित  कर  दिये  गये  थे  ।

 4.  जब  सोसाईटी  ने  नए  सदस्य  बनाने  शुरू  किये  तब  2  विविध  याचिकाएं  उच्चतम

 न्यायालय  में  दायर  की  गई  जिसमें  किसी  व्यक्ति  को  बाकीदार  घोषित  करने  तथा  नए  सदस्य

 बनाने  से  प्रबन्धक  समिति  को  रोकते  के  लिए  आदेश  मांगे  गये  |  कुछ  शपथपत्र  भी  दाखिल

 किये  गये  थे  श्र  उप  पुलिस  महानिरीक्षक  दिल्‍ली  तथा  weit  द्वारा  उत्तर

 शपथपत्र  दाखिल  किये  गये  ।  ये  उच्चतम  न्यायालय  में  लम्बित

 5.  यह  आरोप  कि  उप  राज्यपाल  ने  26  1974  को  नए  सदस्य  बनाने  के

 लिये  शझ्रतुमति  देने  में  श्रनावश्यक  शीघ्रता  की  भी  स्वर्गीय  श्री  कार  एल०  जग्गी  जो

 पुरानी  प्रबन्धक  समिति  के  श्रध्यक्ष  थे  के  पुत्र  श्री  एम०  एल०  जग्गी  द्वारा  उच्चतम  न्यायालय

 मत  शपथपत्र  में  लगाया  गया  इसे  स्वीकार  करते  हुये  राज्यपाल  ने  अपने  जवाबी

 शपथपत्र  में  कहां  कि  सोसाईटी  के  बारे  में  संबंध  न्यायालय  के  श्रादेशों  तथा  प्रबन्धक

 समिति  के  wera  के  पत्र  की  सामग्री  को  ध्यान  में  रखते  हुये  मैने  नए  सदस्य  बनाने  के  लिये

 अनुमति  प्रदान  करते  हुये  उचित  आदेश  पारित  किये  थे  कौर  भ्रवकाश  के  दिनों  में  भी  कार्य

 करना  मेरे  लिए  श्राम  बात  है  ।  उन्होंने यह  भी  कहा  कि  नामांकन के  सदस्यों का

 चयन  करना  सोसाईटी  के  अधिकार  क्षेत्र  में है  ।

 6.  श्री  वाजपेयी  का  विचार  था  कि  नया  नामांकन  सार्वजनिक  विज्ञापन  के  बाद  किया

 जाना  चाहिये  था  ।  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते  सदस्यों  के  नामांकन  के  लिए
 जनक  नोटिस  जारी  करना  कोआपरेटिव  सोसाईटी  की  पद्धति  नहीं

 7.  जहां  तक  हमारे  लिये  जानकारी  प्राप्त  करना  संभव  em,  बाद  में  नामांकित  किये
 50  नए  सदस्यों  में  से  34

 सदस्य
 न

 तो  सरकारी  कर्मचारी  हैं  कौर  न  ही  वे  सरकारी
 कर्मचारियों  से  निकट  से  संबंधित  हैं  ।

 8.  यह  मुद्दा  भी  कि  सोसायटी  के  पास  102  व्यक्तियों  की  प्रतीक्षा  सुची  न्यायालय
 के  समक्ष  है  ।  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  उच्चतम  न्यायालय  में  निवेदन  किया  है  कि  सोसाईटी  की

 ऐसी  कोई  प्रतीक्षा  सूची  नहीं  है  जिसका  अनुमोदन  राज्यपाल  द्वारा  किया  गया  हो  ।

 श्री  ज्योतिमंय  बसु
 :

 क्या
 यह

 बैठक  वास्तव  में  हुई
 थी

 अथवा  उपराज्यपाल  के  विशेष
 सहायक  श्री  जैने  ने  were  समिति

 के  सदस्यों के  हस्ताक्षर  करवाने  के  लिए  भाग  दौड़  की  थी  ?
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 शती  रामनिवास  मिर्धा  :  26  1974  प्रबन्ध  समिति  के  अध्यक्ष  ने

 से  60  नए  सदस्य  बनाने  के  लिए  अनुमति  देने  को  कहा  नए  सदस्य  बनाने का

 मुख्य  कारण  यह  था  कि  100  प्लाट  शहरी  आबंटन  के  लिए  पड़े  थे  ae  कुछ  सदस्यों  ने

 भ्र पनी  बकाया  राशि  नहीं  दी  थी  कौर  न  ही  शपथ-पत्न  दाखिल  किए  साथ  ही  पुराने  सदस्यों

 को
 उनकी  जमा  राशि  लौटाने  के  उद्देश्य  से  भी  नए  सदस्य  बनाए  60  में

 से
 50  सदस्यों

 के  लिए  अनुमति  मिली  कौर  5  1974  को  उन्हें  प्लाट  दे  दिए  गए  ।  इसी  बीच  दो

 याचिकाएं  भी  दायर  की  गई  जिसमें  प्रबन्ध  समिति  द्वारा  किसी  सदस्य  को  दोषी  agua  तथा  नए
 सदस्य  बनाने  से  समिति  को  रोकने  के  लिए  mem  मांगे  गए  थे  ।  उपराज्यपाल  ने  भी  शपथ-पत्न

 ये  सभी  कागजात  सर्वोच्च  न्यायालय  के  पास  निर्माणाधीन  हैं

 यह  आरोप  कि  उपराज्यपाल  ने  26  1974  को  नए  सदस्य  बनाने  के  लिए

 orate  देने  में  अनावश्यक  शीघ्रता  की  श्री  एम०  एल०  जग्गी  द्वारा  लगाया  गया

 इसे  स्वीकार  करते  हुए  उपराज्यपाल  ने  अपने  जबाबी  शपथ-पत्र  में  कहा  सोसाइटी  के

 बारे  में  सम्बद्ध  न्यायालय  के  आदेशों  तथा  प्रबन्ध  समिति  के  अध्यक्ष  के  पत्न  की  सामग्री

 को  ध्यान  में  रखते हुए  मैने  नए  सदस्य  बनाने  के  लिए  भ्र नुम ति  प्रदान  करते  हुए  उचित  mee

 थे  ।  ate  अवकाश  के  दिनों  में  भी  काम  करना  मेरे  लिए  श्राम  बात  श्री  वाजपेयी

 का  विचार  था कि  सार्वजनिक  सुचना  के  प्रकाशन के  बाद  नए  सदस्य  बनाए  जाने  चाहिए

 परन्तु  सदस्यों  के  नामांकन  के  सार्वजनिक  सुचना  जारी  करना  सोसाइटी  की  पद्धति  नहीं
 है
 ट 2  \  50  नए  सदस्यों  में  से  34  सदस्य  न  तो  सरकारी  कर्मचारी  ही  हैं  कौर  न  ही  az

 कारी  कर्मचारी  से  सम्बन्धित

 जहां  तक  102  व्यक्तियों  की  प्रतीक्षा  सूची  का  प्रश्न का  सम्बन्ध  दिल्ली  प्रशासन

 ने  सर्वोच्च  न्यायालय  को  बताया  है  कि  ऐसी  कोई  प्रतीक्षा  सुची  नहीं  है  water

 उपराज्यपाल  द्वारा  किया  गया

 नब से श्री  ज्योतिर्मय  सोसाइटी  ने  नए  सदस्य  बनाने  कब  बन्द  किए  थे  कौर

 नए  सदस्य  बनाने  शुरू  किए  गए ?
 प्रबन्ध  समिति  के  अध्यक्ष  दवारा  26  जनवरी  को

 पाल  को  दिए  पत्न  पर  उपराज्यपाल  ने  कंब  कार्यवाही  की ?  क्या  श्रीमती  कावेरी  को

 आबंटित किया  गया  प्लाट  श्रीमती  गिरी  को  दें  दिया  गया
 ?

 क्या  उपराज्यपाल ने  wea

 faay  मेंਂ  भी  इसी  प्रकार  के  कदाचार  किए  war  यह  सच  है  कि  उनकी  पत्नी  को

 जागृति  कोआपरेटिव  शाहदरा  में  एक  प्लाट  मिला  हुआ  उपराज्यपाल  तथा

 पदों  का  दुरुपयोग  करने  वाले  बड़े  बड़े  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कया  कार्यवाही  की  गई

 सभापति  महोदय  :  मंत्री  महोदय  द्वारा  वक्तव्य  देने  के  बाद  प्रश्न  नहीं  पूछे  जात ेI

 श्री  समर  गृह  :  इस  विषय  पर  नियम  संख्या  190  अ्रश्रवा  184  के  ग्रन्थित  चर्चा  की

 जानी  कई  प्रश्नों  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया

 ज्योतिष  बसु  :  यह  आरोप  लगाया  गया  है  fe  उपराज्यपाल  भतीजे

 की  पत्नी  जो  पटना  में  रहती  प्लाट  दिया  इसके  अतिरिक्त  कई  महत्वपूर्ण  व्यक्तियों

 पर  भी  आरोप  लगाए  गए  मंत्री  महोदय  कृपया  इन  सब  प्रश्नों  का  उत्तर
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 की  ene

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  मंत्री  महोदय  द्वारा  वक्तव्य  देना
 बेकार  सिद्ध  gar  है  क्योंकि

 मंत्री  महोदय ने  लगाए  गए  आरोपों के  बारे  में  कोई  स्पष्टीकरण  नहीं  दिया ।  मंत्री  महोदय

 या  तो  इन  आरोपों  को  स्वीकार  करें  ear  इसका  खंडन  करें  भ्रन्यथा  वक्तव्य  देने  का  क्या

 लाभ  :

 श्री  राम  निवास  कल  श्री  अटलबिहारी  वार्जपेयी  ने  यह  मामला  उठाया  था  कौर

 कहा  थ  कि  मामलें  के  तथ्यों  पर  प्रकाश  डाला  चंकि  यह  मामला  निर्माणाधीन  है

 इसलिए  मैने  केवल  तथ्यों  का  उल्लेख  किया

 Shri  Madhu  Limaye  :  The  question  of  telling  the  names  of  new  Members  is  not  sub-judice.

 The  Hon.  Minister  wants  to  evade  facts.

 Mr.  Chairman  :  The  hon.  Member  may  get  the  information  on  some  other  occasion.

 संसदीय  काय  मंत्री  के०  मेरे  विचार  में  चर्चा  कल  तक  के  लिए

 स्थगित  कर  दी

 तत्पश्चात  लोक  सभा  11  1974/21  चैत्र  1896  के  11  बजे

 स०  मु  तक  के  लिए  स्थगित  हुई
 ।

 The  Lok  Sabha  thon  adjourned  till  Eleven  of  the  clock  on  Thursday,  April  11,  1974);Chaitra

 21,  1896  (Saka).
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